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अ��थ�य� के �लए संदेश

आपक� सहायता के �लए, हमने VisionIAS मे� 365 �डी मटे�रयल से आव�क जानकारी का संकलन 
कर मे� 365 राज�व�ा डॉ�ूम�ट का सारांश तैयार �कया है। जैसा �क आप सभी को पता है VisionIAS 
मे� 365 �डी मटे�रयल कर�ट अफेयसर् के �ापक कवरजे के �लए प्र�स� है। 

मे� 365 राज�व�ा डॉ�ूम�ट के सारांश म� UPSC मु� परी�ा म� उ�र लेखन के �लए मह�पूणर् 
राजनी�तक घटनाक्रम� का �ापक अवलोकन प्रदान �कया गया है। साथ ही, इन घटनाक्रम� के मह�, 
संबं�धत सरोकार�, मह�पूणर् �नणर्य� और आव�क संवैधा�नक प्रावधान� को भी इसम� शा�मल �कया गया है।

यह डॉ�ूम�ट आपको प्रमुख टॉ�पक को ज�ी और प्रभावी ढंग से �रवाइज करने म� मदद करगेा।  

इस डॉ�ूम�ट को इ�ोग्रा�फक प्रारूप म� �डजाइन �कया गया है, �जससे आप इसम� दी गई जानकारी को 
आसानी से उ�र लेखन म� शा�मल कर सकते ह�।

अपनी तैयारी म� सुधार करने और UPSC मे� म� अ�ा प्रदशर्न सु�न��त करने के �लए इन जानका�रय� का 
उपयोग क��जए।

�प्रय अ��थ�य�,
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1. भारतीय सं�वधान, उसके मु� प्रावधान और मूल ढांचा
(INDIAN CONSTITUTION, PROVISIONS

AND BASIC STRUCTURE)  

1.1 आ�थ� क रूप से कमजोर वगर् (EWS) के �लए आर�ण
{Economically Weaker Sections (EWS) Reservation}

1.2 नाग�रकता (संशोधन) �नयम, 2024 {Citizenship (Amendment) Rules, 2024}

EWS के �लए आर�ण के बार ेम�: सुप्रीम कोटर् ने जन�हत अ�भयान बनाम भारत संघ वाद, 2022 म� सुनवाई के बाद 103व� सं�वधान संशोधन 
क� वैधता को बरकरार रखा है। इस संशोधन के �ारा �श�ा और सरकारी नौक�रय� म� सामा� वगर् (General category) क� आबादी म� 
EWS को 10% आर�ण �दया गया है। 

यह बढ़ती मांग� के �लए 
‘भानुमती का �पटारा’ खोलने 

जैसा है

8 लाख रुपये से 
सामा�जक रूप से 

उ�त वगर् भी 
इसके दायर ेम� आ 

जाएंगे।

इसका उपयोग 
गरीबी उ�ूलन 
उपाय के रूप म� 
नह� �कया जा 

सकता है।

समानता के �स�ांत का उ�ंघन (OBCs व SCs/ 
STs समुदाय� को EWS से बाहर करने से, खुली 

प्र�तयो�गता के अवसर� का लाभ उठाने क�
उनक� पात्रता म� समानता का ��

उ�ंघन होता है।)

EWS आर�ण से 
संबं�धत �च� ताएं 

�स�ो आयोग क� �सफा�रश� के 
आधार पर EWS को आर�ण प्रदान 
�कया गया है। इस आयोग ने 2010 

म� अपनी �रपोटर्  प्र�ुत क� थी।

मु� त� एवं 
जानकारी

103व� सं�वधान संशोधन 
अ�ध�नयम, 2019 के �ारा सं�वधान 
म� अनु�ेद 15(6) और 16(6) को 
जोड़ा गया है। इसम� अ� �पछड़ा 

वगर् (OBC) एवं अनुसू�चत जा�त/ 
अनुसू�चत जनजा�त (SC/ ST) वगर् 

शा�मल नह� ह�। 

यह अ�ध�नयम क� द्र और रा� दोन� 
सरकार� को EWS को आर�ण 
प्रदान करने क� श�� देता है।

आगे क� राह

सवार्�धक वा��वक ल� समूह� क� पहचान 
करने के �लए अ�धक �व�ृत डेटा और 

�दशा-�नद�श मह�पूणर् ह�।

रोजगार को बढ़ाने पर �ान क� �द्रत करने 
वाली नी�तयां EWS के �लए बेहतर काम 

कर�गी।

शै��णक सं�ान� क� गुणव�ा म� सुधार को 
प्राथ�मकता देना

प्रमुख �ब� दु

ऐसा नाग�रकता संशोधन अ�ध�नयम 
(CAA), 2019 को लागू करने के उ�े� से 

�कया गया है।

आवेदक अब भारत म� प्रवेश के प्रमाण के रूप 
म� 20 अलग-अलग द�ावेज प्र�ुत कर 

सकते ह�। इन द�ावेज� म� वीजा, आवासीय 
पर�मट, जनगणना पच�, ड्राइ�व�ग लाइस�स, 

आधार काडर् आ�द शा�मल ह�।

नाग�रकता के �लए आवेदन �जला �रीय 
स�म�त के मा�म से अ�धकार प्रा� स�म�त 

(Empowered Committee) को 
इलेक्ट्रॉ�नक रूप म� करना होगा।
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उ�ेखनीय है �क सं�वधान संशोधन अ�ध�नयम का उ�े� उ�ी�ड़त अ�सं�क� क� �च�ताओ ंको दरू करना है। इस�लए, एक �ापक 
और समावेशी दृ��कोण को सु�न��त करने के �लए उठाए गए मु�� का समाधान करना अ�त आव�क है।

�न�षर्

1.3 हेट �ीच (Hate Speech)

रा�ीय सुर�ा को मजबूत करना

CAA, 2019 क� 
आव�कता �� है?

�वभाजन के समय से पी�ड़त लोग� को 
राहत प्रदान करना

उ�ी�ड़त ���य� को राहत प्रदान करके 
मानवा�धकार� के �स�ांत� को बरकरार 

रखता है

वाक् एवं अ�भ��� क� �तंत्रता 
के साथ टकराव

हेट �ीच 
से संबं�धत 

मु�े

जागरूकता और उपयु� आई.टी. 
अ�ध�नयम या �व�नयामक तंत्र क� 

कमी है

‘हेट �ीच’ श�ावली को भारत म� 
�कसी भी कानून �ारा प�रभा�षत 

नह� �कया गया है

रबात ए�न �ान (2012): इसम� एकता व स�ह�ुता को 
बढ़ावा देने और नफरत को रोकने के �लए सामू�हक 

�ज�ेदा�रय� पर जोर �दया गया है।

हेट �ीच पर संयु� रा� रणनी�त और कायर् योजना (2019): 
इसका उ�े� हेट �ीच से �नपटने के �लए अलग-अलग 
देश� के प्रयास� को समथर्न और पूरकता प्रदान करने हेतु 

एक रोडमैप प्र�ुत करना है।

संयु� रा� सुर�ा प�रषद का संक� 2686 (2023): इसम� 
हेट �ीच एवं अ�तवाद से �नपटने के �लए बेहतर कायर् 
प्रणा�लय� को साझा करने हेतु प्रो�ा�हत �कया गया है।

वै��क �र 
पर उठाए गए 

कदम

बां�ादेश के साथ 
राजन�यक तनाव क� 

संभावना

CAA �नयम, 
2024 के तहत 

यह सा�बत करने 
या जांचने के 

�लए कोई 
फॉमूर्ला �नधार्�रत 
नह� �कया गया है 
�क आवेदक को 

उ�ीड़न या 
उ�ीड़न के भय 

से भारत म� प्रवेश 
करने के �लए 

मजबूर होना पड़ा 
था।

CAA से 
मुसलमान�, 
यहू�दय� और 

अनी�रवा�दय� 
(Atheists) को 
बाहर रखने को 

सं�वधान के 
अनु�ेद 14 व 

पंथ�नरपे�ता के 
�स�ांत का 

उ�ंघन बताया 
गया है।

अ� पड़ोसी देश�, जैसे- श्रीलंका (बौ� धमर् 
राजक�य धमर् है) और �ांमार (बौ� धमर् 

क� प्रधानता) के प्रवा�सय� को
शा�मल नह� �कया गया है। 

उठाई गई �च� ताएं 

भारत म� हेट �ीच
का �व�नयमन

जन प्र�त�न�ध� 
अ�ध�नयम, 1951 

(धारा 8): यह अवैध 
भाषण के �लए दोषी 

ठहराए गए 
उ�ीदवार� को 

अयो� घो�षत करता 
है।

भारतीय �ाय 
सं�हता, 2023 (धारा 

353(2): �व�भ� 
धा�म� क समूह� आ�द 
के बीच शत्रुता, घृणा 

या दभुार्वना क� 
भावनाएँ फैलाने पर 
कारावास से दं�डत 

�कया जाएगा।

अनु�ेद 19(2) के 
तहत लोक �व�ा, 

अपराध के �लए 
उकसावे और रा� 

क� सुर�ा के आधार 
पर घृणा�द भाषण 

पर रोक लगाई गई है।

श्रेया �स�घल बनाम भारत संघ 
वाद (2015): वाक् एवं 

अ�भ��� क� �तंत्रता पर 
उ�चत प्र�तबंध केवल तभी 

लगाए जा सकते ह� जब इससे 
�ह� सा भड़के या सावर्ज�नक 

अ�व�ा फैले।

अमीश देवगन बनाम भारत 
संघ वाद (2020): सुप्रीम 

कोटर् ने भाषण क� �तंत्रता 
के प्र�त�ध� �हत� को 

संतु�लत करने और घृणा एवं 
सांप्रदा�यक वैमन� को 

फैलने से रोकने क� 
आव�कता पर बल �दया।

मह�पूणर् �ा�यक �नणर्य
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आगे क� राह

गैर-वैधा�नक उपाय जैसे धा�म�क नेताओ ं
को एकजुट करना चा�हए और रणनी�तक 

ह��ेप (सोशल मी�डया के संदभर् म�) 
करना चा�हए। 

�ा�यक उपाय जैसे वैक��क �ववाद 
समाधान (ADR) के मा�म से हेट �ीच के 

मामल� का �नपटान �कया जा सकता है

हेट �ीच क� कानूनी प�रभाषा

1.4 अनु�ेद 370 क� समा�� (Abrogation of Article 370)

1.5 अनु�ेद 142

सुप्रीम कोटर्  का �नणर्य प्रभाव �न�षर्

अनु�ेद 142

सकारा�क प्रभाव

लोकतंत्र को 
मजबूत करना 

(�नजता से 
संबं�धत)

�वधायी शू�ता 
वाले अ�ाव�क 
मु�� का समाधान 
करना (�वशाखा 

�दशा-�नद�श)

नाग�रक 
अ�धकार (बे�टय� 
का सहदा�यक/ 

समान 
उ�रा�धकार)

समानता को 
बढ़ावा

(भारतीय सेना म� 
म�हला 

अ�धका�रय� को 
�ायी कमीशन 
देने का �नणर्य 

�दया था)

नकारा�क प्रभाव

प�रभाषा म� 
स�े���वटी: 

एक मानक 
प�रभाषा क� 

अनुप���त के 
कारण इसका 

मनमाने ढंग से 
उपयोग या 

दरुुपयोग हो 
सकता है

�ायपा�लका 
और �वधा�यका 
के बीच अ�� 

सीमाएं 

गैर-जवाबदेही अनु�ेद 142 के 
तहत असंगत 

कानूनी फैसले 
���य� और 

�वसाय� के �लए 
मुकदमेबाजी क� 
योजना बनाने व 
कायर्वा�हय� को 

ज�टल बना सकते 
ह�

आगे क� 
राह

अनु�ेद 370 क� प्रकृ�त: यह सं�वधान म� 
‘एक अ�ायी व संक्रमणकालीन 
प्रावधान’ था।
स� और सुलह आयोग: TRC 
ज�ू-क�ीर म� सरकार और गैर-रा� 
अ�भकतार्ओ ं�ारा �कए गए 
मानवा�धकार� के उ�ंघन क� जांच व 
उसक� �रपोटर्  प्र�ुत करगेा। 
कोई आंत�रक संप्रभुता नह� 
(ज�ू-क�ीर भारतीय संघ का अ�भ� 
अंग है और रहेगा।)

अ�धकार� का �व�ार और सभी क� द्रीय 
कानून� के लाभ अब ज�ू-क�ीर व 
ल�ाख के लोग� के �लए भी उपल� ह�गे। 
नए भू�म कानून; सामा�जक �ाय से 
संबं�धत प्रावधान; ज�ू-क�ीर के 
�ानीय �नकाय� को संवैधा�नक दजार् 
देना आ�द।
अन� संप�� अ�धकार� और अलग 
प्रतीक/ कानून क� समा�� (अपना झंडा 
व सं�वधान और अपनी दंड सं�हता)

ज�ू-क�ीर म� आ�थ�क �वकास को 
बढ़ावा देना और वहां ज� ही �वधान सभा 
चुनाव कराना (शीषर् अदालत ने भारतीय 
�नवार्चन आयोग को 30 �सतंबर, 2024 
तक ज�ू-क�ीर म� �वधान सभा चुनाव 
कराने का �नद�श �दया है।)

�ायाधीश� को यह सु�न��त करना चा�हए �क अनु�ेद 142 के तहत �दए गए �नणर्य प्रासं�गक त�� और �वचार� पर आधा�रत ह�।

अनु�ेद 142 को लागू करने वाले सभी मामल� को कम-से-कम पांच �ायाधीश� क� सं�वधान पीठ को भेजा जाना चा�हए।

‘पूणर् �ाय’ पद क� अ��ता का उपयोग मनमाने �नणर्य� को उ�चत ठहराने के �लए नह� �कया जाना चा�हए। 'पूणर् �ाय' के �लए 
�दशा-�नद�श �ा�पत �कए जाने चा�हए।
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1.7. ल�ाख को छठी अनुसूची म� शा�मल करने क� मांग (Ladakh demand Sixth Schedule)

1.6 समान नाग�रक सं�हता (Uniform Civil Code: UCC)

ल�ाख को भारतीय सं�वधान क� छठी अनुसूची के तहत जनजातीय �ेत्र के रूप म� मा�ता देने के �लए वहां के लोग �वरोध प्रदशर्न कर 
रहे ह�। 

ये प्रावधान इन चार रा�� (असम, मेघालय, �त्रपुरा और �मजोरम) के 
रा�पाल� को अपने-अपने रा� म� �ाय� �जला प�रषद� और 

�ाय� प्रादे�शक प�रषद� ग�ठत करने का अ�धकार देते ह�।

छठी अनुसूची ने ADCs और ARCs को “�वधायी, कायर्कारी एवं 
�ा�यक” श��यां प्रदान क� है।

छठी अनुसूची के प्रावधान

�ह� दओु,ं �सख�, जैन� और बौ�� के 
�लए �ह� द ूउ�रा�धकार अ�ध�नयम। 

मु��म� के �लए, मु��म वैय��क 
कानून। 

ईसाइय�, पार�सय� और यहू�दय� के 
�लए भारतीय उ�रा�धकार 

अ�ध�नयम, 1925. 

अंतधार्�म� क �ववाह� के �लए, �वशेष 
�ववाह अ�ध�नयम। 

भारत म�
वैय��क कानून

�व�ध आयोग (2018): 
अब UCC क� जरूरत 
नह� है, ब�� मौजूदा 
कानून� म� संशोधन 
करने क� जरूरत है।

पाउलो को�ट�ो बनाम 
मा�रया लुइज़ा वेल�टीना 

पररेा (2019): सुप्रीम कोटर् 
ने समान �व�ा रखने के 

�लए समान कानून� क� 
आव�कता पर प्रकाश 

डाला।

शाहबानो केस 
(1985): सुप्रीम कोटर् 

ने �वशेषकर 
गुजारा-भ�ा संबंधी 
मामल� म� UCC क� 

आव�कता पर 
प्रकाश डाला।

मह�पूणर् �ा�यक �नणर्य
UCC का आशय पूर ेदेश म� सभी नाग�रक� के 
�लए एक समान कानून लागू करने से है। यह 

समान कानून सभी धा�म�क समुदाय� के 
�ववाह, तलाक, �वरासत, गोद लेने, 

उ�रा�धकार जैसे ���गत मामल� म� एक 
समान रूप से लागू होगा।

गोवा भारत का एकमात्र रा� है जहां पहले से 
ही समान नाग�रक सं�हता लागू है। यह UCC 

से अलग है और पुतर्गाली नाग�रक सं�हता 
(Portuguese Civil Code), 1867 के रूप 

म� मौजूद है।

UCC के बार ेम�

आम सहम�त हा�सल करना।

एक-एक करके सम�ाओ ंको हल करने 
का प्रयास करना।  

वतर्मान म� लागू वैय��क कानून� 
(Personal laws) क� समी�ा करना।

आगे क� राह

UCC के प� 
म� तकर्

रा� क� नी�त के �नदेशक त�� 
(DPSPs) के तहत अनु�ेद 44 म� 
UCC का प्रावधान �कया गया है।

UCC के लागू होने से पंथ�नरपे� 
रा� के �स�ांत� को बनाए रखा जा 
सकेगा। 

UCC से रा�ीय एकता और 
एक�करण को बढ़ावा �मलता है। 

इसके लागू होने से ल� �गक �ाय को 
बढ़ावा �मलेगा। 

बढ़ावा देने के �लए आधु�नक 
�स�ांत� के अनुरूप मौजूदा कानून� 
म� सुधार होगा।

UCC के 
�खलाफ तकर्

UCC को लागू करने से देश के �व�वध 
समुदाय� क� सां�ृ�तक एवं धा�म�क 
पहचान कमजोर हो सकती है। 

सभी समुदाय� क� सहम�त व समझौते के 
�बना UCC लागू करने से सामा�जक 
अशां�त पैदा हो सकती है। 

UCC के प्रवतर्न से सं�वधान क� अनुसूची 
7 क� प्र�व�� 5 के तहत सहकारी संघवाद 
के �स�ांत� का उ�ंघन हो सकता है। 
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पयार्वरण संर�ण, पयर्टन 
के प्रबंधन जैसे �ानीय 
मु�� पर �ान �दया जा 

सकेगा।

भू�म संबंधी और 
वन अ�धकार� क� 
र�ा करगेी तथा 
उ�� अलगाव से 

बचाएगी।

अ��तीय सां�ृ�तक �वरासत 
और पारपं�रक री�त-�रवाज� 

को मा�ता �मलेगी और उ�� 
कानूनी रूप से संर��त भी 

�कया जाएगा।

सरकारी नौक�रय� और 
शै��णक सं�ान� म� �ानीय 

लोग� के �लए आर�ण
बढ़ाया जा सकेगा। 

�ानीय मु�� का 
समाधान 

छठी अनुसूची म� 
शा�मल होने पर 

ल�ाख को �मलने 
वाले लाभ 

�व�ीय 
�वहायर्ता

रा�ीय सुर�ा संबंधी सरोकार: य�द ल�ाख को अ�धक 
�ाय�ता दी गई, तो रा�ीय सुर�ा को लेकर ल�ाख व 

क� द्र के बीच सम�य म� ज�टलता आ सकती है। 

ल�ाख को छठी 
अनुसूची का दजार् 

देने से जुड़े मु�े

अंतर-
सामुदा�यक 
ग�तशीलता:
छठी अनुसूची

के दायर ेम� लेह
म� बहुसं�क

बौ� और कार�गल
म� बहुसं�क

मु��म समुदाय� के 
�हत� को संतु�लत 

करना चुनौतीपूणर् हो 
सकता है।

ल�ाख के प्र�त�न�धय�, राजनेताओ ंऔर क� द्र सरकार को शा�मल करते हुए आपसी संवाद शुरू करना मह�पूणर् है। सकारा�क प�रणाम 
प्रा� करने के �लए खुला संचार और अ� �वक� तलाशने क� जरूरत है।

�न�षर्

9व� अनुसूची म� शा�मल कानून� क� समय-समय पर समी�ा करने क� �व�ा लागू करने क� आव�कता है। 

�न�षर्

1.8 नौव� अनुसूची (Ninth Schedule)

नौव� अनुसूची 

यह �ा�यक समी�ा के 
�स�ांत के �वरु� है

इसे प्रथम सं�वधान 
संशोधन अ�ध�नयम, 1951 
�ारा सं�वधान म� जोड़ा गया 

था 

मह�पूणर् �ा�यक �नणर्य

आई. आर. को�ो बनाम त�मलनाडु 
रा� वाद, 2007: नौ �ायाधीश� क� 
सं�वधान पीठ ने इस वाद म� �नणर्य 

�दया था �क नौव� अनुसूची को 
सं�वधान के मूल ढांचे का उ�ंघन 
करने के आधार पर चुनौती दी जा 

सकती है।

वामन राव बनाम भारत संघ वाद, 
1981: इस वाद म� सुप्रीम कोटर् ने कहा 
था �क सं�वधान म� 24 अप्रैल, 1973 से 

पहले �कए गए संशोधन वैध ह�। 

यह मूल अ�धकार� के �वरु� है 
नौव� अनुसूची क� द्रीय और रा� 

कानून� को पूणर् सुर�ा प्रदान 
करती है।

यह �ा�यक समी�ा के �स�ांत के 
�वरु� है, एल. चंद्र कुमार वाद 

(1997) म�, सुप्रीम कोटर् ने इस बात 
क� पु�� �क �ा�यक समी�ा क� 

श�� सं�वधान क� अ�नवायर् 
�वशेषता है।

यह राजनी�तक लाभ प्रा� करने 
का साधन बन गया है। 

भू�म सुधार कानून� क� सुर�ा 
के �लए इसक� उपयो�गता अब 

समा� हो चुक� है।

नौव� अनुसूची से जुड़े मु�े
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प�रसीमन आयोग

प�रसीमन आयोग क� 
�नयु�� भारत के रा�प�त 

�ारा क� जाती है 

इसके �नणर्य� को �कसी भी 
अदालत म� चुनौती नह� दी जा 

सकती है।

आयोग म� तीन पदेन सद� होते ह�:

1.9 प�रसीमन आयोग (Delimitation Commission)

 प�रसीमन के बार ेम�

प�रसीमन व�ुतः 
जनसं�ा म� बदलाव के 
अनुसार �नवार्चन �ेत्र� 

क� सीमाओ ंके 
पुन�न�धार्रण का कायर् है।

प�रसीमन आयोग समान 
जनसं�ा समूह� के �लए 
समान प्र�त�न�ध� एवं 

भौगो�लक �ेत्र� का 
�न�� �वभाजन करता 

है।

प�रसीमन से संबं�धत संवैधा�नक प्रावधान

अनु�ेद 82: संसद प्र�ेक 
जनगणना के बाद प�रसीमन 

अ�ध�नयम पा�रत करगेी, �जसके 
तहत प�रसीमन आयोग क� �ापना 

क� जाएगी। 

अनु�ेद 170: प्र�ेक जनगणना के 
बाद प�रसीमन अ�ध�नयम के तहत, 
रा�� को प्रादे�शक �नवार्चन �ेत्र� 

म� �वभा�जत �कया जाएगा। 

अ�� के रूप म� सव�� 
�ायालय का एक सेवारत या 

सेवा�नवृ� �ायाधीश,

मु� चुनाव आयु� (CEC) 
या CEC �ारा ना�मत चुनाव 

आयु�, एवं 

संबं�धत रा� का रा� चुनाव 
आयु�। 

जनसं�ा �नयंत्रण करने वाले रा�� के प्रभाव/ 
मत म� कमी

‘एक नाग�रक एक वोट’ �स�ांत को कमजोर 
करना

कम प्र�त�न�ध� वाले रा�� म� असंतोष

सम�ाएं
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2. संघीय ढांचे से संबं�धत मु�े और चुनौ�तयां (ISSUES 
AND CHALLENGES PERTAINING TO THE FEDERAL 

STRUCTURE)

2.1. सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism)

भारत म� सहकारी संघवाद क� आव�कता �� है?

सामा�जक-आ�थ�क और 
अवसंरचना संबंधी 

अंतराल को समा� करने 
हेतु

क� द्र सरकार क� नी�तय� 
के प्रभावी कायार्�यन के 

�लए

संसाधन� के उ�चत और 
समान बंटवार ेके �लए

रा�� को अ�धक 
�ाय�ता देते हुए स�ा के 
�वक� द्रीकरण को बढ़ावा 

देने के �लए 

रा�ीय सुर�ा, आपदा 
प्रबंधन और पयार्वरण 

संर�ण जैसे मु�� को एक 
सम��त तरीके से 
�नपटाने के �लए 

सहकारी संघवाद के 
सम� चुनौ�तयां

स�ा का अ��धक-क� द्रीकरण (उदाहरण- 
को�वड महामारी के दौरान आपदा प्रबंधन 

अ�ध�नयम)

अंतरार्�ीय जल �ववाद (उदाहरण- कावेरी 
नदी जल �ववाद)

रा� के मामल� म� ह��ेप (उदाहरण- नए 
कृ�ष कानून� पर उ�� �ववाद)

15व� �व� आयोग क� �सफा�रश के बाद क� द्रीय कर राज� म� रा�� का 
�ह�ा बढ़ाकर 41% (15व� �व� आयोग) कर �दया गया है। 

रा�� को अपनी प्राथ�मकताओ ंके आधार पर अपने �य क� योजना 
बनाने क� �तंत्रता है। 

क� द्र प्रायो�जत योजनाओ ंका पुनगर्ठन �कया गया है।

उ�ल �ड�ॉम ए�ोर�स योजना (UDAY) के तहत �व�ीय �ेत्रक के 
बेलआउट संबंधी कायर्क्रम को कायार्��त �कया गया है। 

सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के 
�लए उठाए गए कदम 

आगे क� राह

अंतर-रा�ीय प�रषद के 
संरचना�क और 

कायार्�क दायर ेका 
�व�ार करना चा�हए

सहकारी संघवाद म� मु�� और 
चुनौ�तय� के समाधान के �लए 
नी�त आयोग को संवैधा�नक 

दजार् प्रदान करना चा�हए। 

�व�ीय आवंटन क� �सफा�रश 
करने हेतु एक �ायी �व� 

आयोग का गठन करना चा�हए। 

सव��म कायर्-प��तय� को 
साझा करना (उदाहरण- 

कनार्टक क� ‘भू�म’ प�रयोजना)
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प्रमुख त� एवं जानकारी

पहली बार SCS क� 
शुरुआत 5व� �व� आयोग 
क� �सफा�रश पर क� गई 

थी। 

SCS रा�� को 
गाड�गल-मुखज� फामूर्ला 
के आधार पर अनुदान प्रा� 

होता है।

14व� �व� आयोग क� 
�सफा�रश� के अनुसार अब 

�कसी भी रा� को SCS 
प्रदान नह� �कया जाना 

चा�हए। 

2.2. राजकोषीय संघवाद (FISCAL FEDERALISM)

2.3. �वशेष श्रेणी का दजार् (SPECIAL CATEGORY STATUS: SCS)

क� द्र-रा� �व�ीय संबंध� से जुड़े �ववाद या मु�े

रा�� �ारा ऋण/ उधार लेने क� सीमा को उनके सकल 
रा� घरलूे उ�ाद (GSDP) के 3% पर सी�मत कर �दया है। 

ऊ�ार्धर राजकोषीय असंतुलन (कर क� दर� को बढ़ाने 
क� श�� काफ� हद तक क� द्र सरकार के पास है)

सभी रा� सरकार� का संयु� �वकासा�क �य 
2004-05 म� 8.8% था, जो 2021-22 म� बढ़कर 12.5% हो 

गया था।

उपकर (Cess) से प्रा� राज� को रा�� के साथ साझा न 
करना: 2017-18 और 2022-23 के दौरान प्रमुख उपकर� 

और अ�धभार� (Surcharges) के संग्रह म� 133% क� वृ�� 
हुई है। 

सहायता अनुदान म� कमी

क� द्र प्रायो�जत योजनाओ ंम� रा�� क� �ह�ेदारी को 
बढ़ाया जाना।

आगे क� राह

जनसां��क�य संक्रमण, आंत�रक एवं बा� प्रवासन जैसे 
रा�-�व�श� मु�� से �नपटने के �लए 16व� �व� आयोग के 

साथ �वशेष चचार् करने क� आव�कता है। 

संघ और रा��, दोन� क� बजट से इतर बजटेतर उधा�रय� 
(Off-budget borrowings) क� समी�ा करने क� 

आव�कता है। 

�ै�तज (Horizontal) असंतुलन को दरू करना: रा�� क� 
जनसं�ा को �ान म� न रखते हुए रा�� को �न��त व 

�ूनतम �व�ीय संसाधन� का ह�ांतरण जरूरी है। 

क� द्र प्रायो�जत योजनाओ ंके 
�व�-पोषण के �लए क� द्र एवं रा� 

सरकार� को क्रमशः 90:10 के 
अनुपात म� �व� प्रदान करना होता है। 

खचर् नह� �कए गए फंड क� �नरतंरता: 
खचर् न �कए गए धन के मामले म�, 

SCS रा� आगामी �व� वष� म� इसे 
खचर् कर सकते ह�। 

प्रो�ाहन (उ�ाद शु�, सीमा 
शु� आ�द म� �रयायत)

�वशेष श्रेणी के रा� के 
दज� से संबं�धत लाभ

SCS प्रदान करने के �लए उपयोग �कए जाने वाले मानदंड का 
अभाव है

अंतरार्�ीय असमानताएं

राजकोषीय अनुशासनहीनता को प्रो�ाहन

राजकोषीय बोझ: क� द्र प्रायो�जत योजनाओ ंम� आव�क धनरा�श 
का 90% भुगतान क� द्र सरकार करती है। 

SCS के �वचार से 
जुड़ी �च� ताएं
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2.4 अंतरार्�ीय जल �ववाद (Interstate Water Dispute: ISWD)

अंतरार्�ीय जल �ववाद के �लए उ�रदायी कारक

नदी के जल तक समान 
पहँुच न होना (कनार्टक 
और त�मलनाडु के बीच 

कावेरी जल �ववाद)

जल क� बढ़ती मांग (2050 म� 
जल क� कुल मांग 32% तक 

बढ़ने का अनुमान है)

जल के उपयोग संबंधी अ�धकार� 
पर ��ता का अभाव (कृ�ा 

नदी जल �ववाद)

एक�कृत नदी घाटी दृ��कोण का 
अभाव महानदी नदी बे�सन म� 

अकुशल जल प्रबंधन के कारण 
�ववाद और भी बदतर हो गए ह�।

अंतरार्�ीय जल �ववाद के �नपटान से जुड़ी चुनौ�तयां

�ववाद �नपटान म� देरी 
(गोदावरी जल �ववाद 
अ�धकरण को अपना 

�नणर्य देने म� 11 वष� का 
समय लगा था)

अ��ता (अनु�ेद 262, 
अनु�ेद 136 सुप्रीम कोटर् को 

अ�धकरण के आदेश� के 
�खलाफ अपील सुनने का 

अ�धकार देता है)

बहु-आयामी दृ��कोण का 
अभाव: पा�र���तक� �वशेष�� 
के इनपुट क� कमी के कारण 

कई बार आदेश� के लागू होने पर 
पा�र���तक� �ेत्र पर 

नकारा�क प्रभाव पड़ता है।

राजनी�तक दल अंतरार्�ीय जल 
�ववाद� को अपने राजनी�तक 
उ�े�� क� पू�त�  हेतु भी उपयोग 

करते ह�।

आगे क� राह

जल नी�त म� प्र�ेक रा� 
�ारा नदी बे�सन म� जल के 
योगदान जैसे मापदंड� को 

शा�मल �कया जाना चा�हए।

�वचार-�वमशर् प्र�क्रयाओ ंम� 
रा�� का एक�करण करना तथा 

सहकारी संघवाद को मजबूत 
करना चा�हए। 

जल प्रबंधन बोडर् क� सं�ागत 
संरचना म� अलग-अलग �वषय� 

के �वशेष�� (जैसे �क 
पयार्वरण�वद्, भूगोलवे�ा आ�द) 
को शा�मल �कया जाना चा�हए।

पा�र���तक� बहाली, नदी 
पा�र���तक�-तंत्र के संर�ण, 
तथा जल आपू�त�  और मांग के 

संतुलन पर �ान क� �द्रत करना 
चा�हए। 

SCS रा�� क� क� द्रीय सहायता पर �नभर्रता कम करना। 

SCS प्रदान करने के �लए अपनाए जाने वाले मानदंड� क� समी�ा करना। 

रा�� के बीच सहयोग एवं �ान साझाकरण को बढ़ावा देना। 

आगे क� राह
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2.5. गवनर्र क� भू�मका

2.6. रा�ीय राजधानी �ेत्र �द�ी सरकार (संशोधन) अ�ध�नयम 2023 {GOVERNMENT OF
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (AMENDMENT) ACT 2023}
संसद �ारा पा�रत �कए गए रा�ीय राजधानी �ेत्र �द�ी सरकार (GNCTD) (संशोधन) �वधेयक, 2023 को रा�प�त का अनुमोदन 
प्रा� हो गया है। 

रा�ीय राजधानी �स�वल सेवा प्रा�धकरण 
(NCCSA) का गठन

मु� प्रावधान

क� द्र सरकार अ�धका�रय� के 
�ानांतरण व पो��� ग को �नयं�त्रत 

करती है। 

प्रमुख मु�े

राजधानी शहर� (ब�ल� न, वा�श�गटन डीसी 
आ�द) के �लए अलग-अलग शासन 

मॉड� खोजने चा�हए। 

रा�ीय राजधानी �स�वल सेवा प्रा�धकरण 
(NCCSA) का गठन

जवाबदेही क� �तहरी श्रृंखला का 
खंडन होता है। �नणर्य लेने का �वक� द्रीकरण करना चा�हए 

(जैसे- �सडनी को 31 �ानीय सरकार� म� 
�वभा�जत �कया गया है)। 

�द�ी म� शां�त व ��रता जैसे मु�� पर आदेश 
जारी करने से पहले मं�त्रय� को मु�मंत्री व 
मु� स�चव के मा�म से उप-रा�पाल से 

परामशर् करना होगा। 

यह �वधेयक सामू�हक उ�रदा�य� 
का उ�ंघन करता है और 

उप-रा�पाल क� �ववेकाधीन 
श��य� म� वृ�� करता है। नगरपा�लकाओ ंको प्रवतर्न श��यां प्रदान 

करनी चा�हए। 

आगे क� राह

नबाम र�ेबया वाद (2016): इस केस म� सुप्रीम कोटर् ने यह �नणर्य �दया था �क य�द रा�पाल अपने �ेत्रा�धकार या 
श�� से पर ेअपने �ववेक का प्रयोग करता है, तो उसक� �ा�यक समी�ा क� जा सकती है।

त�मलनाडु रा�पाल वाद (2023): सुप्रीम कोटर् ने कहा है �क य�द रा�पाल रा� �वधान-मंडल �ारा पा�रत �कसी 
�वधेयक को पुन�व�चार के �लए भेजता है और रा� �वधान-मंडल उस �वधेयक को पुनः पा�रत करके रा�पाल के 
पास भेजता है, तब रा�पाल उस �वधेयक को रा�प�त के �लए आर��त नह� रख सकता है। 

सुप्रीम कोटर्  के 
�नणर्य

लं�बत �नणर्य: कानून� और मह�पूणर् �नयु��य� पर सहम�त म� देरी से संवैधा�नक ग�तरोध उ�� होता है तथा 
संसदीय लोकतां�त्रक प्र�क्रया बा�धत होती है।

प्रशास�नक अकुशलता: �वशेष रूप से जहां राजनी�तक मतभेद हो, वहां रा�पाल और रा� सरकार के बीच टकराव, 
कभी-कभी प्रशास�नक �नणर्य� और �नयु��य� म� ग�तरोध का कारण बन सकता है।

�ायपा�लका पर बोझ: रा�पाल �ारा �ववेकाधीन श��य� के उपयोग या उनके काय� से उ�� होने वाले �ववाद 
�नय�मत रूप से कानूनी चुनौ�तय� और �ा�ाओ ंको उ�� करते ह�।

संबं�धत मु�े

सरका�रया आयोग: दलुर्भ मामल� के तहत ही रा�पाल को अपनी �ववेकाधीन श�� के अंतगर्त �वधेयक� को 
रा�प�त के �वचार के �लए आर��त रखना चा�हए, रा�पाल के रूप म� �नयु� ��� संबं�धत रा� के बाहर का 
��� होना चा�हए, रा�पाल को क� द्र के एज�ट के रूप म� कायर् नह� करना चा�हए आ�द।

पुंछी आयोग: रा�पाल� से यह अपे�ा क� जाती है �क वे �तंत्र रह� और �कसी भी राजनी�तक �वचार से तट� होकर 
कायर् कर�।

व�कटचलैया आयोग: रा�पाल को रा� के दै�नक प्रशासन म� मं�त्रप�रषद क� सलाह से कायर् करना चा�हए।

आगे क� राह
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2.7 एक रा� एक भाषा (One Nation One Language)

एक रा� एक भाषा क� 
आव�कता ��?

भाईचार ेक� भावना: इससे एवं उ�र और 
द��ण भारत के बीच क� खाई को कम 

�कया जा सकता है।

प्रशास�नक द�ता और सेवा �वतरण 
(�ा� देखभाल) म� वृ��। 

सरकारी धन और समय क� बचत म� 
सहायक 

एक रा� एक भाषा से 
संबं�धत मु�े

�व�वधता के �वरु�: वषर् 2011 क� जनगणना के अनुसार, भारत म� 
19,569 मातृ भाषाएं बोली जाती ह�।

संघीय मु�ा: वषर् 2011 क� जनगणना के अनुसार, 36 रा�� और 
क� द्र शा�सत प्रदेश� म� से केवल 12 रा�� और क� द्र शा�सत प्रदेश म� 
लोग� ने संचार के �लए �ह� दी को पहली पसंद के रूप म� चुना था। 

अ�सं�क भाषा को खतरा: उदाहरण के �लए- अंडमान और 
�नकोबार �ीप समूह म�, बो भाषा को  बोलने वाले अं�तम बोआ क� 
मृ�ु से लगभग 70,000 वष� के इ�तहास वाली बो भाषा �वलु� 

हो गई।

�ह� दी भाषा के बार ेम�

�ह� दी, भारतीय-यूरोपीय भाषा 
प�रवार क� इंडो-आयर्न शाखा से 

संबं�धत है।

वषर् 1949 म�, सं�वधान सभा ने अंग्रेजी 
के साथ �ह� दी को भारतीय संघ क� 

राजभाषा के रूप म� अपनाया।

2011 क� भाषाई जनगणना के 
अनुसार, �ह� दी भारत म� आबादी के 

43.6% �ारा बोली जाने वाली भाषा है।

पूर ेभारत म� एक भाषा होने से भाईचार ेक� भावना मजबूत होगी, प्रशास�नक द�ता बढ़ेगी, आ�द। हालां�क, अनु�ेद 29 के तहत 
भाषाई �व�वधता को संर��त करने और इसका स�ान करने के �लए भी कदम उठाने चा�हए।

�न�षर् 
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3. संसद और रा� �वधान-मंडल: संरचना एवं 
कायर्-प्रणाली (PARLIAMENT AND STATE 

LEGISLATURES: STRUCTURE AND FUNCTIONING)

3.1. कानून �नमार्ताओ ंके संसदीय �वशेषा�धकार (Parliamentary Privileges of Lawmakers)

संसदीय �वशेषा�धकार� को बनाए रखने के �लए तकर्

सांसद� (या �वधायक�) क� 
अ�भ��� क� �तंत्रता 

सु�न��त करना, ता�क वे 
�कसी कानूनी कारर्वाई के डर 
के �बना अपनी बात रख सक� ।   

�बना �कसी ह��ेप के दोन� 
सदन� के �तंत्र और प्रभावी 

काम-काज के �लए। 

�वधा�यका के अ�धकार व ग�रमा 
को बनाए रखना।  

संसदीय सत्र� म� सांसद� क� 
उप���त सु�न��त करना।  

पी.वी. नर�स�ा राव वाद: सुप्रीम कोटर् ने �नणर्य �दया �क �वधा�यका के सद�� को उन सभी �स�वल और 
आपरा�धक कायर्वा�हय� के मामले म� प्र�तर�ा के �ापक संर�ण क� आव�कता है, जो उनके भाषण या वोट से 
संबं�धत ह�। 

एम. एस. एम. शमार् वाद: सुप्रीम कोटर् ने �नणर्य �दया �क जब भी भाग V, अनु�ेद 194(3) (�वशेषा�धकार) के 
प्रावधान और भाग III �ारा प्रद� मूल अ�धकार� के बीच असंतुलन क� ���त पैदा होगी, तो मौ�लक अ�धकार� को ही 
प्राथ�मकता दी जाएगी। 

�वशेषा�धकार� के 
संदभर् म� मह�पूणर् 

�ा�यक �नणर्य 

कानून �नमार्ताओ ं को र�ा प्रदान करना आव�क है। 
हालां�क, संसद अपने सद�� �ारा संसदीय �वशेषा�धकार� 
के दरुुपयोग क� �नगरानी के �लए �व�श� कानून बनाकर 
�� सीमाएं �ा�पत कर सकती है।

�न�षर् 

हाल ही म�, सुप्रीम कोटर् ने भारत के मु� �ायाधीश क� अ��ता म� सात-�ायाधीश� क� एक सं�वधान पीठ का गठन �कया है। यह 
पीठ पी.वी. नर�स�ा राव वाद (1998) म� पांच-�ायाधीश� क� सं�वधान पीठ �ारा �दए गए �नणर्य पर पुन�व�चार करगेी।

संसद तथा �वधान-मंडल के सद�� �ारा 
श��य� और अ�धकार� का दरुुपयोग (नाग�रक� 

के मूल अ�धकार� का उ�ंघन)

प्राकृ�तक �ाय के 
�वरु� {कानून 

�नमार्ताओ ं
(राजनेताओ)ं को 

अपने ही मामल� का 
�ाय करने क� 
अनुम�त देता है}

�नरी�ण का अभाव और सं�हताब� 
�वशेषा�धकार� क� अनुप���त 

�वशेषा�धकार सांसद� 
को अ�भयोजन से 

बचाते ह� (���क जब 
सदन का सत्र चल 

रहा होता है तो दीवानी 
मामले शुरू नह� �कए 

जा सकते ह�)

संसदीय 
�वशेषा�धकार� म� 

सुधार क� 
आव�कता ��?
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3.2. संसदीय कायर्-प्रणाली (Parliamentary Functioning)

3.3. अ�� का पद (Office of Speaker)

17व� लोक सभा क� कुल 274 बैठक�  संप� हुई थ�। इसके �वपरीत, 16 व� लोक सभा क� कुल 331 बैठक�  संप� हुई थ�।

संसदीय उ�ादकता को कैसे बढ़ाया जा 
सकता है?

बैठक� क� सं�ा बढ़ाना (सदन क� बैठक के संबंध म� 
NCRWC ने �सफा�रश क� है �क लोक सभा और रा� 

सभा म� बैठक� क� �ूनतम सं�ा क्रमशः 120 और 
100 �नधार्�रत क� जानी चा�हए)

संसदीय स�म�तय� को सं�ागत रूप से तकनीक� 
�वषय� के बार ेम� सहायता प्रदान क� जानी चा�हए।

स�म�त को �वधेयक भेजना और उ�रदायी �वप� को 
प्रो�ा�हत करना

संसद क� उ�ादकता को सु�न��त करना 
�� मह�पूणर् है?

लोकतंत्र म� क� द्रीय भू�मका: यह सरकार के 
काम पर �नयंत्रण और संतुलन बनाए रखती है

प्र�ा�वत कानून� क� जांच करना

संवैधा�नक दा�य�� को पूरा करना {3D अथार्त् 
�वचार-�वमशर् (Debate), चचार् (Discussion) 

और मंत्रणा (Deliberation)}

संसद क� काम-काज करने संबंधी उ�ादकता म� �गरावट के कारण 

�शकायत� को प्र�ुत 
करने के �लए 

अपयार्� समय के 
कारण सांसद� म� 

असंतोष।

सं�वधान या सदन� 
के �नयम� �ारा 

कामकाज करने का 
समय �नधार्�रत नह� 

�कया गया है। 

�ायी स�म�तयां 
सदन म� इन �वषय� 
पर �वचार-�वमशर् 

नह� करती ह�। 

�वप� के प्र�त 
सरकार का 

अनु�रदायी रवैया 
तथा स�ाधारी दल के 
प्रमुख नेता एवं क� द्रीय 

मं�त्रय� �ारा 
असंवेदनशील 

�वहार करना। 

संसद के कामकाज म� 
�वधान डालने वाले 
सांसद�  के �खलाफ 
��रत कारर्वाई के 

संबंध म� �वधा�यका 
के �नयम� म� कोई 
प्रावधान नह� है।

राजनी�तक दल� �ारा 
संसदीय मानदंड� का 

पालन नह� करना 
और न ही अपने 

सद�� को 
अनुशासन म� रहने के 

�लए कहना।

अ�� के काय� से जुड़े मु�े

दल-बदल �वरोधी कानून के तहत भू�मका

नबाम र�ेबया वाद (2016): सुप्रीम कोटर् ने 
माना �क य�द अ�� या उपा�� को 

उसके पद से हटाने का नो�टस �दया गया है, 
तो उसे �वधायक� / सांसद� के �खलाफ 
अयो�ता क� कायर्वाही पर �नणर्य लेने 

का अ�धकार नह� है।

धन �वधेयक क� घोषणा पर 

(उदाहरण के �लए- आधार �वधेयक को 
धन �वधेयक घो�षत करने का लोक 

सभा अ�� का फैसला)

पूवार्ग्रह और प�पात के आरोप
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3.4. दल-बदल रोधी कानून (Anti-Defection Law: ADL)

                         लोक सभा अ�� क� तट�ता सु�न��त करने वाले उपाय

कायर्काल क� सुर�ा और 
केवल लोक सभा के संक� 

�ारा ही पद से हटाया जा 
सकता है।

भारत क� सं�चत �न�ध पर भा�रत 
वेतन और भ�े।

अ�� पहली बार म� मत नह� 
देगा, परतंु मत बराबरी क� ���त 
म� वह �नणार्यक मत दे सकता है।

 �कसी ठोस संक� के अलावा 
सदन म� लोक सभा अ�� के 

काय� और आचरण पर चचार् नह� 
क� जा सकती। 

दल-बदल कानून क� आव�कता �� है?

दल� के �वलय के 
मा�म से �वधा�यका म� 

दल� के लोकतां�त्रक 
पुनगर्ठन क� सु�वधा के 

�लए।

अ�नय�मत रूप से होने 
वाले चुनाव� पर �कए 

जाने वाले 
गैर-�वकासा�क खचर् 

को रोकने के �लए।

राजनी�तक दल और 
उसक� नी�तय� के प्र�त 

सद�� क� �न�ा 
सु�न��त करने के 

�लए।

लोग� क� इ�ा या मत 
का स�ान करने के 

�लए।

दल बदलने संबंधी 
सांसद�/ �वधायक� क� 

प्रवृ�� को �नयं�त्रत 
करके अ�धक 

राजनी�तक ��रता 
प्रदान करने के �लए।

�कहोतो होलोहन बनाम ज़ा�चलु और अ� वाद (1992): सं�वधान पीठ ने दलबदल-रोधी कानून क� वैधता को 
बरकरार रखते हुए कहा �क �ीकर/ अ�� का �नणर्य �ा�यक समी�ा के अधीन है। 

क�शम मेघचंद्र �स�ह बनाम माननीय अ��, म�णपुर वाद (2020): सुप्रीम कोटर् ने कहा �क दलबदल-रोधी कानून 
के तहत �नणर्य तीन महीने के भीतर �कया जाना चा�हए। 

दसव� अनुसूची से 
संबं�धत �ा�यक 

�नणर्य

दल-बदल �वरोधी कानून म� अ�� क� भू�मका कम करना {क�शम मेघचंद्र �स�ह मामले म�, सुप्रीम कोटर् ने कहा था 
�क मौजूदा तंत्र (जहां अयो�ता संबंधी या�चकाएं अ�� के सम� प्र�ुत क� जाती ह�) को एक �ायी अ�धकरण 
�ारा प्र�त�ा�पत �कया जा सकता है}

�ब्रटेन के मॉडल का पालन करना (�ब्र�टश परपंरा के अनुसार, राजनी�तक दल �न��ता बनाए रखने के �लए 
चुनाव के दौरान अ�� का �वरोध करने से बचते ह�)

राजनी�तक पद पर प्र�तबंध

अ�� के पद म� 
सुधार के �लए सुझाव
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3.5. प्र�ायो�जत �वधान (Delegated Legislation)

पीठासीन अ�धकारी को �ापक श�� और असहम�त के 
�लए सी�मत �ान

�कसी सद� को सदन से �नकालना उसक� अयो�ता का 
आधार नह� बन सकता। 

राजनी�तक दल� क� कोई जवाबदेही नह� (यह केवल �व�ध 
�नमार्ताओ ंको दल बदलने के �लए दं�डत करता है)

�वलय के प्रावधान से संबं�धत सम�ा

दल-बदल �वरोधी कानून म� 
आमूल चूल प�रवतर्न करने 

क� आव�कता �� है? दलबदल का गठन करने वाले काय� को प�रभा�षत 
करना 

आचार स�म�त क� स�क्रय भागीदारी

दसूर ेप्रशास�नक सुधार आयोग ने �सफा�रश क� थी �क 
दल-बदल के आधार पर सद�� क� अयो�ता का मु�ा 

�नवार्चन आयोग क� सलाह पर रा�प�त/रा�पाल 
�ारा तय �कया जाना चा�हए।

आगे क� राह 

�ववेक नारायण शमार् बनाम भारत संघ (�वमुद्रीकरण संबंधी वाद), 2016: सुप्रीम कोटर्  ने �वमुद्रीकरण पर क� द्र के 
2016 के फैसले को बरकरार रखते हुए प्र�ायो�जत �वधान क� वैधता को यथावत रखा।

डी. एस. गरवेाल बनाम पंजाब रा� और अ� वाद (1959): सुप्रीम कोटर् ने �नणर्य �दया �क भारत के सं�वधान का 
अनु�ेद 312 प्र�ायो�जत �वधान क� श��य� से संबं�धत है।

प्र�ायो�जत �वधान 
के संदभर् म� मह�पूणर् 

�ा�यक �नणर्य 

प्र�ायो�जत �वधान से संबं�धत मु�े

प्र�ायो�जत 
�वधान क� 

�ापक जांच 
नह� 

�नयम� और �व�नयम� को अ�धसू�चत करने क� सं�ा बहुत 
अ�धक है (उदाहरण के �लए- कंपनी अ�ध�नयम, 2013 को 
लागू करने के बाद से कॉरपोरटे कायर् मंत्रालय (MCA) ने 

इस अ�ध�नयम के तहत 56 �नयम� को अ�धसू�चत �कया है।

लोकतंत्र क� 
भावना के �वरु�

कायर्पा�लका �ारा शासन करने क� 
श��य� का दरुुपयोग और काय� का 

अ�त�ापन

आगे क� राह 

सांसद� और स�म�तय� के 
बीच सम�य

�कसी अ�ध�नयम के �नमार्ण के प्रारभं 
होने क� तारीख से छ: महीन� तक 

�नयम� का मसौदा तैयार नह� होने पर 
देरी के कारण� का स�म�त के सामने 

उ�ेख �कया जाना चा�हए

अ�त�र� कायर् स�म�तयां: अधीन� �वधान पर �ायी स�म�त 
के तहत अ�त�र� कायर् स�म�तय� का गठन �कया जाना चा�हए। 

इनम� संसद के तहत आने वाले सभी �नयम� का �ापक 
अ�यन करने म� मदद करने के �लए कानून और 

नी�त-�नमार्ण से जुड़े �वशेष�� को शा�मल �कया जाना चा�हए।

www.visionias.in8468022022

अहमदाबाद  |  ब�गलुरु  |  भोपाल  |  चंडीगढ़  |  �द�ी  |  गुवाहाटी  |  हैदराबाद  |  जयपुर  |  जोधपुर  |  लखनऊ  |  प्रयागराज | पुणे | रांची19



देश के तीन नए आपरा�धक कानून 1 जुलाई, 2024 से लागू हुए। ये तीन नए कानून ह�- भारतीय �ाय सं�हता, 2023; भारतीय नाग�रक 
सुर�ा सं�हता, 2023 तथा भारतीय सा� अ�ध�नयम, 2023

भारतीय �ाय सं�हता, 2023

इसे भारतीय दंड सं�हता (IPC), 1860 के 
�ान पर लाया गया है। इसम� कई पुराने 

और अप्रासं�गक प्रावधान थे।

इसम� छल-कपट/ धोखे से 
या झूठे वादे करके �कसी 

म�हला के साथ यौन संबंध 
बनाने को भी अपराध माना 

गया है।

इस सं�हता म� 
राजद्रोह से जुड़े 

प्रावधान को हटा 
�दया गया है।

सामुदा�यक सेवा (छोटे-मोटे 
अपराध� के �लए दंड के रूप 
म� पहली बार सामुदा�यक 
सेवा कराने का प्रावधान 

�कया गया है)

आतंकवाद और संग�ठत 
अपराध को प�रभा�षत करना 

नई �ा�ाओ ंके कारण मौजूदा 
परी�ण� म� संभा�वत देरी

पु�लस क� �ववेकाधीन श��य� म� 
वृ�� से असंगत आवेदन के बार ेम� 

�च�ताएं पैदा हो रही ह�।

���-�न� �ा�ा 
(Subjective 

interpretation)

भारतीय �ाय सं�हता, 2023 के मु� 
प्रावधान

संभा�वत प्रभाव

4. �ा�यक और अ� अ�र्-�ा�यक �नकाय� क�
संरचना एवं कायर्प्रणाली (STRUCTURE AND

FUNCTIONING OF JUDICIARY AND OTHER QUASI-
JUDICIAL BODIES)

4.1. आपरा�धक कानून म� सुधार से संबं�धत अ�ध�नयम (Criminal Law Reform Acts)
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भारतीय नाग�रक सुर�ा सं�हता, 2023

भारतीय नाग�रक सुर�ा सं�हता, 2023 से दंड प्र�क्रया सं�हता (CrPC), 1973 को 
प्र�त�ा�पत �कया गया है। CrPC म� भारतीय दंड सं�हता, 1860 स�हत कई अ�ध�नयम� के 
तहत �नधार्�रत अपराध� के �लए �गर�ारी (Arrest), अ�भयोजन (Prosecution) और 

जमानत (Bail) क� प्र�क्रया संबंधी प्रावधान �कए गए थे।

भारतीय नाग�रक सुर�ा सं�हता, 2023 के 
मु� प्रावधान

फॉर��सक जांच: यह उन 
सभी अपराध� के �लए 

फॉर��सक जांच को 
अ�नवायर् बनाती है, 

�जनके �लए कम-से-कम 
सात वषर् के कारावास के 

दंड का प्रावधान है।

यह म�जस्टे्रट को �कसी 
भी ��� के ह�ा�र, 

ह�डराइ�ट� ग, उंग�लय� क� 
छाप और आवाज के नमूने 
एकत्र करने क� अनुम�त 
प्रदान करती  है, चाहे वह 
��� �गर�ार �कया 

गया हो अथवा नह�।

इसके तहत य�द पहली 
बार अपराध करने वाले 

�कसी ��� ने उस 
अपराध के �लए �नधार्�रत 

अ�धकतम कारावास 
अव�ध क� एक-�तहाई 
अव�ध को �हरासत म� 
�बता �लया है, तो उसे 

जमानत पर �रहा �कया 
जाएगा। 

मामल� का शीघ्र �नपटान तलाशी और ज�ी प्र�क्रया 
क� अ�नवायर् रूप से 

वी�डयो �रकॉ�ड�ग �कए 
जाने से पु�लस जांच म� 

�न��ता संबंधी मु�� का 
समाधान हो सकता है।

पी�ड़त� के अ�धकार� म� 
सुधार

यह �वधेयक अपराध� क� 
फॉर��सक जांच और 

�ा�यक प्र�क्रया म� सूचना 
एवं संचार प्रौ�ो�गक� (ICT) 

के उपकरण� को शा�मल 
करने हेतु प्रावधान करता है।

भारतीय नाग�रक सुर�ा 
सं�हता 2023 के प्रभाव
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4.2. जेल सुधार (Prison Reform)

जेल और उनम� बंद कैदी, सं�वधान क� 7व� अनुसूची के तहत रा� सूची का �वषय ह�। 

भारतीय सा� अ�ध�नयम, 2023

भारतीय सा� अ�ध�नयम, 2023 से भारतीय सा� अ�ध�नयम, 1872 को प्र�त�ा�पत 
�कया गया है। यह अ�ध�नयम सभी दीवानी/ �स�वल और फौजदारी/ दा��क कायर्वा�हय� 

म� भारतीय �ायालय� म� सा� क� �ीकायर्ता हेतु �नयम� का प्रावधान करता है। 

भारतीय सा� अ�ध�नयम, 2023 के मु� 
प्रावधान

इस अ�ध�नयम के 
तहत इलेक्ट्रॉ�नक रूप 

से दी गई �कसी भी 
सूचना को मौ�खक 
सा� माना जाएगा।

इलेक्ट्रॉ�नक �रकॉडर् को 
द�ावेज़ माना जाएगा

सा� के रूप म� 
इलेक्ट्रॉ�नक या 

�ड�जटल �रकॉडर् क� 
�ीकायर्ता

इलेक्ट्रॉ�नक सा� के 
प्रयोग म� वृ�� होगी

इससे त्रु�टपूणर् दोष�स�� 
के मामल� म� कमी आ 

सकती है, �नजता संबंधी 
सम�ाएं उ�� हो 

सकती ह�

संभा�वत प्रभाव

जेल प्रशासन के सम�
चुनौ�तयां

जमानत �मलने म� क�ठनाई

जेल� म� �मता से अ�धक कैदी (जेल� क� �मता क� तुलना म�
बंद कै�दय� क� सं�ा) 130.2 प्र�तशत है)

जेल कमर्चा�रय� क� कमी (लगभग 30 प्र�तशत)

जेल बजट (जेल बजट का केवल 0.6 प्र�तशत ही कै�दय�
के �ावसा�यक/ शै��क प्र�श�ण पर खचर् �कया जाता है)

जेल म� म�हला कमर्चा�रय� क� कम सं�ा
(केवल 13.77%)

जेल सुधार के �लए क� द्र
सरकार �ारा उठाए गए कदम

मॉडल जेल �नयमावली, 2016: इस �नयमावली का
उ�े� पूर ेदेश म� जेल� के प्रशासन का मानक�करण करना।

आदशर् जेल अ�ध�नयम, 2023 ने जेल अ�ध�नयम (1894)
क� जगह ली है। 

जेल आधु�नक�करण योजना के तहत जेल� म� बु�नयादी ढांचे
और अ� लॉ�ज��� सु�वधाओ ंको बेहतर �कया जा रहा है।

ई-जेल प�रयोजना ने जेल प्रबंधन म� द�ता को बढ़ाया है।
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4.3. भारत म� अ�धकरण प्रणाली (Tribunal System in India)

आगे क� राह 

गृह मामल� पर संसदीय स�म�त क� 
�सफा�रश�

मु�ा स�म�त, 1980 क� कुछ प्रमुख 
�सफा�रश�

क� द्रीय बजट 2023 म� 
घो�षत "गरीब कै�दय� 

के �लए सहायता 
कायर्क्रम" का 

कायार्�यन �कया 
जाना चा�हए।

जमानत पर छूटे 
कै�दय� क� �नगरानी 

करने के �लए टै्रक 
�कए जा सकने वाले 

ब्रेसलेट जैसे उपकरण� 
क� मदद ली जा 

सकती है।

रा� सरकार� कै�दय� 
के �लए क�ाणकारी 

ग�त�व�धय� के 
संचालन हेतु जेल 

�वकास कोष का गठन 
कर सकती ह�।

औप�नवे�शक काल क� 
जेल� क� �वरासत और 
�ृ�तय� को संर��त 
करने के �लए उनका 

जीण��ार �कया जाना 
चा�हए। इनम� पयर्टन को 
प्रो�ा�हत करके राज� 

अ�ज� त �कया जा सकता है।

भारतीय कारागार एवं 
सुधार सेवा नामक एक 
अ�खल भारतीय सेवा 
क� �ापना करने क� 

आव�कता है।

�वचाराधीन कै�दय� को 
जेल� म� कम-से-कम 
समय तक रखा जाना 

चा�हए और उ�� दो�षय� 
से दरू रखा जाना 

चा�हए। 

सजा समा� होने के बाद 
देखभाल 

(After-care), पुनवार्स 
और प्रोबेशन जेल 

सेवाओ ंका एक अ�भ� 
अंग होना चा�हए।

भारत म� अ�धकरण प्रणाली

उ�े�: इनका उ�े� 
�ायपा�लका पर 

मुकदम� का भार कम 
करना है। इसके अलावा, 
अ�धकरण� म� तकनीक� 

�वषय� से जुड़े �वषय 
�वशेष� भी शा�मल होते 

ह�।

अ�धकरण� क� संरचना: 
अ�धकरण� म� �ा�यक 
सद�� के साथ-साथ 
�वशेष� सद� (यानी 
तकनीक� सद�) भी 
�नयु� �कए जाते है।

भौगो�लक रूप से 
फैलाव: देश भर म� फैली 
शाखाएं पहंुच सु�न��त 

करती ह�। 

अपील: चंद्र कुमार वाद 
(1997) म�, सुप्रीम कोटर् 

ने अ�धकरण� के 
फैसल� के �खलाफ 

संबं�धत हाई कोटर् क� 
खंडपीठ म� अपील करने 
क� अनुम�त प्रदान क� 

थी।

1976 म�, 42व� सं�वधान 
संशोधन के ज�रए 

अनु�ेद 323A और 
323B को भारत के 

सं�वधान म� जोड़ा गया 
था।
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4.4. �ा�यक �नयु��यां (Judicial Appointments)

अ�धकरण� के संबंध म� �च� ताएं

�ेत्रा�धकार का 
अ�त�ापन 

(Overlapping): 
अ�धकरण� क� �ापना 
से �नय�मत �ायालय� 

के �ेत्रा�धकार का 
उ�ंघन हुआ है।

तकनीक� सद�� के 
संबंध म� �च� ताएं: कुछ 

अ�धकरण� म�, तकनीक� 
सद�� म� कानूनी 

यो�ता का अभाव होता 
है।

पुन�न� यु�� जैसे प्रावधान� 
स�हत अ�धकरण� के 

सद�� का कायर्काल 
कम अव�ध का होता है, 
जो �ायपा�लका पर 

कायर्पा�लका के �नयंत्रण 
म� वृ�� करता है।

लं�बत मामले �तंत्रता का अभाव

आगे क� राह

अ�धकरण� के प्रशासन के �लए 
रा�ीय अ�धकरण आयोग (NTC) 

नामक एक �तंत्र �नकाय के 
�नमार्ण करना 

मामल� को �नपटाने म� होने वाली 
देरी को रोकने और सं�चत 

कायर्भार को कम करने के �लए 
अ�धकरण� के सद�� क� �नयु�� 

प्र�क्रया म� तेजी लाने क� 
आव�कता है।

�ा�यक प्रभाव 
आकलन

�ा�यक �नयु��यां

संवैधा�नक अ�धदेश: अनु�ेद 124 और 
अनु�ेद 217

�ा�यक घोषणा: �ायाधीश� क� �नयु�� के 
�लए कॉले�जयम प्रणाली थ्री जजेज केस के 
साथ �वक�सत हुई है। इन मामल� म� 1981 से 

लेकर 1998 तक सुनवाई हुई थी। 
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4.5. अ�खल भारतीय �ा�यक सेवा (All India Judicial Service: AIJS)

AIJS �ायपा�लका म� सुधार क� एक पहल है। इसका उ�े� सभी रा�� के �लए अ�त�र� �जला �ायाधीश� और �जला �ायाधीश� के 
�र पर �ायाधीश� क� भत� को क� द्रीकृत करना है। 

�ायाधीश� �ारा �ायाधीश� क� �नयु��: यह कायर्पा�लका 
और �ायपा�लका के बीच ‘श��य� के पृथ�रण के �स�ांत’ 

तथा एक अंग �ारा दसूर ेअंग पर ‘�नयंत्रण एवं संतुलन के 
�स�ांत’ के �खलाफ है।

�वशेष�� के अनुसार �ायाधीश� क� �नयु�� के �लए एक 
पैनल का गठन �कया जाना चा�हए। साथ ही, �ायाधीश� क� 

पृ�भू�म क� भी जांच क� जानी चा�हए।  

प्रदशर्न आधा�रत पदो��त। 

पारद�श� ता का अभाव

भारत म� �ायाधीश� क� �नयु��/ 
कॉले�जयम प्रणाली से संबं�धत 

सम�ाएं

सावर्ज�नक प्रकटीकरण

समावेशी चयन प्र�क्रया

खोज-सह-मू�ांकन स�म�त (SEC) का गठन करना

व�ु�न� पात्रता मानदंड

�ा�यक �नयु��य� म� पारद�श� ता 
सु�न��त करने के �लए उठाए गए कदम

AIJS को प्रभावी ढंग
से लागू करने के

�लए आगे क� राह

AIJS ग�ठत करने से जुड़े मु�े AIJS क�
आव�कता �� है?

लं�बत मामल� म� कमी करने 
के �लए 

�ा�यक �र��य� का 
समाधान

यो� कानूनी प्र�तभा (�व�ध 
आयोग ने अपनी 116व� 

�रपोटर्)

सामा�जक समावे�शता

AIJS से �ायपा�लका क� 
गुणव�ा और द�ता म� सुधार 

होगा। 

संरचना�क मु�े: उदाहरण के �लए- 
रा�� म� अवसंरचना और वेतन व 
पा�रश्र�मक म� �भ�ता संबंधी मु�े 

�व�मान ह�।

क�रयर म� अ�न��तता

�ानीय भाषा संबंधी बाधा

प्राय: कुछ मामल� म� रा� सरकार� और 
हाई कोट्सर् के बीच मतभेद देखा जाता है।

�हतधारक� से परामशर्

�ानीय भाषा संबंधी मु�े: भत� 
प्र�क्रया म� �ानीय भाषा द�ता 
परी�ा शा�मल करनी चा�हए। 

द�तापूणर् प्रणाली संचालन 
सु�न��त करने के �लए एक 

�नगरानी-तंत्र �ा�पत करना और 
�वहायर्ता का मू�ांकन करने के 
�लए चु�न� दा रा�� म� एक पायलट 
प्रोजे� शुरू �कया जा सकता है। 
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4.6. सुप्रीम कोटर्  क� �ेत्रीय पीठ�  (Regional Benches of Supreme Court)

सुप्रीम कोटर्  क� �ेत्रीय
पीठ� क� आव�कता
�� है?

आगे क� राह
�ेत्रीय पीठ� के गठन
 म� चुनौ�तयां

सुप्रीम कोटर् क� �ेत्रीय पीठ� के 
�ायी रूप से गठन से सुप्रीम 

कोटर् म� �ायाधीश� क� सं�ा 
म� वृ�� होगी। इससे 

�ायाधीश-जनसं�ा 
अनुपात बेहतर होगा।

सुप्रीम कोटर् क� पीठ से जुड़ा 
संवैधा�नक प्रावधान 

(अनु�ेद 130)

आम आदमी के �लए 
मुकदमेबाजी

क� लागत को कम कर 
सकती ह�।

भौगो�लक भेदभाव
को कम करने के �लए

सुप्रीम कोटर्  क� ओर से �वरोध

सुप्रीम कोटर्  का एका�क 
च�रत्र प्रभा�वत होगा

�ेत्रीय पीठ� के कारण पर�र 
�वरोधी �मसाल�  बढ़ सकती ह�, 

�जसके प�रणाम�रूप 
मुकदमेबाजी म� वृ�� हो सकती है।

�व�ध आयोग क� 95व� �रपोटर्  
(1984): सुप्रीम कोटर् म� दो �वभाग 

(Division) होने चा�हए, अथार्त् 
संवैधा�नक �वभाग 

(Constitutional Division) और 
कानूनी �वभाग (Legal Division)।

�व�ध आयोग क� 229व� �रपोटर्  
(2009): �द�ी म� एक सं�वधान 

पीठ और चार कैसेशन पीठ�  �ा�पत 
करने का सुझाव �दया।

हाइ�ब्रड/ वचुर्अल सुनवाई को बढ़ावा 
देना

फ्रांस एक ऐसी प्रणाली लागू करता 
है, �जसम� अपील क� एक अलग 

अदालत और कैसेशन 
(Cassation) क� एक अलग 

अदालत शा�मल ह�।

�ायपा�लका क� द�ता म� सुधार 
के �लए �ा�यक कमर्चा�रय� और 

�ायाधीश� क� सं�ा म� वृ�� 
करनी चा�हए।

सुप्रीम कोटर् क� पो�ज़शन घट 
सकती है

�कसी मामले को संवैधा�नक 
मह� के रूप म� पहचानना 
और वग�कृत करना एक 

चुनौतीपूणर् कायर् है।

�ाय तक पहंुच
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4.7. �ा�यक जवाबदेही (Judicial Accountability)

�ा�यक जवाबदेही को संवैधा�नक या कानूनी मानक� के �वपरीत �वहार और �नणर्य� के �लए �ायाधीश� तथा �ायालय� को 
���गत या सं�ागत रूप से उ�रदायी बनाने के उ�े� से तंत्र के सेट के रूप म� प�रभा�षत �कया गया है।

�ायाधीश� के �लए एक अ�धक औपचा�रक और �ापक आचार सं�हता तैयार क� जानी चा�हए। साथ ही, इसे कानून �ारा लागू भी �कया 
जाना चा�हए। 

�न�षर्

आंत�रक कायर्प्रणाली: �ायपा�लका 
क� केस आवंटन, �नयु��य� और 
अनुशासना�क कारर्वाइय� क� 

अपारदश� प्र�क्रया अनौपचा�रक एवं 
अ�म है।

�ा�यक अ�तक्रमण
सूचना �वषमता: �ायपा�लका 
को RTI अ�ध�नयम से काफ� हद 

तक छूट प्रा� है। 

कॉले�जयम प्रणाली

�ा�यक जवाबदेही से 
जुड़ी चुनौ�तयां

द�ुर्वहार या कदाचार के �कसी 
भी आरोप क� जांच के �लए एक 

आंत�रक प्र�क्रया मौजूद है।

प्रौ�ो�गक� का उपयोग 
(कानूनी सूचना प्रबंधन और 

ब्री�फ� ग प्रणाली)

�ा�यक जवाबदेही 
�वधेयक, 2023

प्रौ�ो�गक� का 
उपयोग

�ा�यक जवाबदेही को 
बढ़ावा देने के �लए उठाए 

गए कदम
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4.8.  म��ता अ�ध�नयम, 2023 (Mediation Act, 2023)

प्रमुख �ब� द ु

म��ता, तीसर े
��� क� सहायता 
से अपने �ववाद के 

सौहादर्पूणर् 
समाधान तक 

पहंुचने का प्रयास 
करते ह�।

मुकदमेबाजी से 
पहले �ै��क 

म��ता

म��ता के �लए 
अनुपयु� �ववाद: 

नाबा�लग� या 
मान�सक रूप से 
अ�� लोग�,

दां�डक (�क्र�मनल) 
अपराध के 

अ�भयोजन से जुड़े 
�ववाद

म��ता �ारा �कए 
गए समझौते 
�ायालय के 

�नणर्य� के समान ही 
बा�कारी और 
प्रवतर्नीय ह�गे।

भारतीय म��ता 
प�रषद (MCI) क� 

�ापना: यह प�रषद 
म��� के 

पंजीकरण के �लए 
�व�नयम बनाएगी।

इसे 120 �दन� के 
भीतर पूरा �कया 

जाना चा�हए।

यह म��ता पर �स�गापुर क��शन के प्र�त भारत क� 
प्र�तब�ता के अनुरूप है।

�ायालय� क� तुलना म� लोग कम समय म� अपने 
�ववाद� का समाधान कर सकते ह�।

म��ता क� लागत म� कमी करना

�ायालय के बोझ म� कमी लाना 

सम�प�त अ�ध�नयम

सौहादर्पूणर् समाधान

म��ता अ�ध�नयम क� 
आव�कता ��?

यह गोपनीयता के उ�ंघन क� ���त म� कोई दंड/ 
दा�य� �नधार्�रत नह� करता है।

ऑनलाइन म��ता: नी�त आयोग क� �रपोटर्  के 
अनुसार, भारत के केवल 55% लोग� को इंटरनेट तक 

पहंुच प्रा� है

यह भारत के बाहर आयो�जत अंतरार्�ीय म��ता के 
प�रणाम�रूप होने वाले �नपटान समझौत� को लागू 

करने का प्रावधान नह� करता है।

म��ता प�रषद को अपने आव�क काय� से संबं�धत 
�नयम जारी करने से पहले क� द्र सरकार से पूवर् 

अनुमोदन क� आव�कता होती है, इससे �हत� के 
टकराव म� वृ�� होगी।

अ�ध�नयम से संबं�धत �च� ताएं

सरकार से संबं�धत �ववाद� को 
शा�मल करना

गोपनीयता संबंधी समझौता
मुकदमेबाजी से पहले म��ता के 
मा�म से ही अ�धकतम �ववाद� का 

�नपटान सु�न��त �कया जाना चा�हए। 

आगे क� राह 
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नालसा/ NALSA

नालसा, पूर ेभारत म� 
कानूनी सहायता संबंधी 

ग�त�व�धय� क� �नगरानी 
करता है।

यह सु�न��त करना है �क 
देश म� वं�चत� को मु� 

कानूनी सेवाएं उपल� ह�।

इसके तहत �मलने वाली कानूनी 
सहायता �ायालय�, अ�धकरण� 
और �ा�यक श��य� वाले अ� 

�नकाय� म� मा� होती है। 

क� द्र सरकार नालसा को 
वा�ष�क रूप से �व�-पोषण 

आवं�टत करती है।

4.9. रा�ीय �व�धक सेवा प्रा�धकरण (नालसा) (National Legal Services Authority: NALSA)

नालसा से संबं�धत मु�े 

पैरा-लीगल वालं�टयसर् (PLVs) का कम 
उपयोग 

कमर्चा�रय� क� कमी: �दसंबर, 2022 तक, 
नालसा अपने �ीकृत 34 पद� म� से 

केवल 20 �ाफ सद�� के साथ काम 
कर रहा था। 

वक�ल� और मुआवजे क� भू�मका: शु� 
क� सीमा (Fee Caps) होने के कारण 

वक�ल �न:शु� पैरवी करने से बचते ह�।

बजटीय बाधाएं: 2017-18 के �लए भारत 
का कानूनी सहायता खचर् प्र�त ��� 

0.75 पैसे सालाना था। 

जागरूकता क� कमी: 1995 से केवल 15 
�म�लयन लोग� ने ही कानूनी सहायता का 

उपयोग �कया है, जब�क देश क� संपूणर् आबादी 
के 80 प्र�तशत से भी अ�धक लोग कानूनी 

सहायता के �लए पात्र ह�।

PLVs को �ापक रूप से प्र�श��त करना 
और उ�चत मुआवजा प्रदान करना चा�हए 

तथा �र��य� को शीघ्र भरना चा�हए 

लोक अदालत� को पयार्� श��य� व 
संसाधन� के साथ अपग्रेड �कया जाना 

चा�हए।

�ा�यक क�रयर म� उ��त के �लए 
वक�ल� के �नःशु� योगदान को 

मा�ता देने हेतु यो�ता प्रमाण-पत्र �दए 
जाने चा�हए।

�ाय संबंधी अंतर को पाटने के �लए 
NALSA को सहायता अनुदान म� पयार्� 

वृ�� क� जानी चा�हए।

नालसा को कमजोर वग�, �वशेष रूप से 
�वचाराधीन कै�दय� क� सहायता करने को 

प्राथ�मकता देनी चा�हए। साथ ही, लंबे समय 
तक �हरासत म� रखने म� आने वाली चुनौ�तय� 

के मामल� का अ�यन करना चा�हए।

�सफा�रश�
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रा�प�त ने मु� चुनाव आयु� और अ� चुनाव आयु� (�नयु��, सेवा शत� और पदाव�ध) �वधेयक, 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह 
�वधेयक अब अ�ध�नयम बन चुका है।

5. भारत म� चुनाव (ELECTIONS IN INDIA)

5.1. मु� चुनाव आयु� और अ� चुनाव आयु� अ�ध�नयम, 2023 (Chief Election
Commissioner and other Election Commissioners Act, 2023)

अ�ध�नयम के बार ेम� 

इस अ�ध�नयम ने �नवार्चन आयोग 
(�नवार्चन आयु� सेवा शतर् और 
काय� का संचालन) अ�ध�नयम, 

1991 क� जगह ली है। 

उ�े�: यह अ�ध�नयम �न��ल�खत 
को �व�नय�मत करगेा:

 मु� चुनाव आयु� (CEC) और 
अ� चुनाव आयु�� (ECs) क� 
�नयु��, सेवा शत� और पदाव�ध; 
तथा 

 चुनाव आयोग के काय� के 
संचालन क� प्र�क्रया। 

प्रमुख प्रावधान 

चयन स�म�त: 

 अ��: प्रधान मंत्री,

 सद�: प्रधान मंत्री �ारा ना�मत 
एक क� द्रीय कै�बनेट मंत्री और 
लोक सभा म� �वप� का नेता या 
सबसे बड़े �वप�ी दल का नेता।

CEC और अ� ECs 
के �लए पात्रता 

मानदंड: ऐसा ���, 
जो भारत सरकार के 

स�चव के पद के 
समक� र�क पर है 
या ऐसे पद पर रह 

चुका है

CEC और अ� 
ECs को सुप्रीम 

कोटर्  के 
�ायाधीश के 

वेतन के समान 
वेतन �दया 

जाएगा।

पदाव�ध: CEC और 
अ� ECs पद ग्रहण 

करने क� �त�थ से छह 
वषर् क� अव�ध के �लए 

या 65 वषर् क� आयु 
तक, जो भी पहले हो, 

पद पर बने रह�गे।

CEC को हटाने क� प्र�क्रया 
सुप्रीम कोटर्  के �ायाधीश� 

को हटाने क� प्र�क्रया के 
समान ही होगी। इसके 

अलावा, CEC क� 
�सफा�रश के �बना अ� 

ECs को पद से नह� हटाया 
जा सकता।

खोज स�म�त: यह स�म�त CEC और अ� ECs के रूप म� �नयु�� के �लए चयन स�म�त के �वचार हेतु पांच 
���य� के नाम� क� एक सूची तैयार करगेी।
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5.2. एक साथ चुनाव (Simultaneous Elections)

भारत म� एक साथ चुनाव का आशय लोक सभा, रा� �वधान सभाओ,ं नगरपा�लकाओ ंऔर पंचायत� के चुनाव� को एक साथ संप� 
कराए जाने से है। ऐसा होने पर �कसी �वशेष �नवार्चन �ेत्र के मतदाता इन सभी चुनाव� के �लए एक ही �दन मतदान कर सक� गे। 

एक साथ चुनाव कराने क� 
आव�कता �� है?

चुनावी खचर् म� कमी होगी

चुनाव आचार सं�हता के बार-बार लागू होने से चुनाव वाले 
�ेत्र�/ रा� म� �वकास कायर् रुक जाते ह�।

प्रशास�नक द�ता म� वृ�� होगी

मतदान प्र�तशत म� वृ�� होगी 

एक साथ चुनाव कराने से 
संबं�धत मु�े/ सम�ाएं

एक साथ चुनाव कराने के �लए सं�वधान म� संशोधन करने 
संबंधी कानूनी चुनौ�तयां 

EVMs व VVPATs स�हत लॉ�ज��� और श्रमबल से 
संबं�धत मु�े

रा�� के चुनाव� म� बदलाव करने से रा�� के अ�धकार� का 
हनन होगा

�त्रशंकु संसद/ �वधान सभा एवं समय से पहले �वघटन संबंधी 
मु�े 

CEC और अ� ECs 
को पद से हटाने म� 

असमानता

वतर्मान म� चयन स�म�त म� 
अ�धकांश सद� त�ालीन 

सरकार के होते ह�।
चयन स�म�त म� �र� 

पद: लोक सभा भंग होने 
पर लोक सभा म� �वप� 
के नेता का पद �र� हो 

सकता है। 

चयन स�म�त, खोज स�म�त 
�ारा सुझाए गए नाम� पर 

�वचार �कए �बना CEC/ ECs 
के रूप म� �कसी भी ��� को 

�नयु� कर सकती है।

1991 के अ�ध�नयम के समान 
ही इस अ�ध�नयम म� भी 

सेवा�नवृ�� के बाद �कसी भी 
सरकारी पद या कायार्लय म� 

CEC और ECs क� �नयु�� के 
संबंध म� कोई प्रावधान नह� 

�कया गया है।

अ�ध�नयम से 
जुड़ी �च� ताएं

चुनाव सुधार पर गो�ामी स�म�त (1990) और 255
व� �व�ध आयोग क� �रपोटर्  ने �सफा�रश क� थी �क 

चयन स�म�त म� भारत का मु� �ायाधीश शा�मल 
होने चा�हए।

सेवा�नवृ�� के बाद सरकार के तहत �कसी भी अ� 
पद के �लए पात्र नह� होना चा�हए।

गो�ामी स�म�त और �नवार्चन आयोग ने आयोग के 
काम-काज के �लए एक अलग स�चवालय के गठन 

क� भी �सफा�रश क� है।

आगे क� राह 

www.visionias.in8468022022

अहमदाबाद  |  ब�गलुरु  |  भोपाल  |  चंडीगढ़  |  �द�ी  |  गुवाहाटी  |  हैदराबाद  |  जयपुर  |  जोधपुर  |  लखनऊ  |  प्रयागराज | पुणे | रांची31



5.3. चुनावी फं�ड�ग (Electoral Funding)

हाल ही म�, सुप्रीम कोटर् ने एसो�सएशन फॉर डेमोके्र�टक �रफॉ�र् और अ� बनाम भारत संघ और अ� वाद म� �नणर्य देते हुए चुनावी 
बॉ� योजना को र� कर इसे असंवैधा�नक करार �दया है। चुनाव के �लए चंदे म� पारद�श�ता बढ़ाने के �लए चुनावी बॉ� योजना शुरू क� 
गई थी। 

आगे क� राह 

इस चुनौती से �नपटने के �लए दो 
चरण� वाली �व�ा को अपनाना

लोक सभा म� �त्रशंकु सदन या 
अ�व�ास प्र�ाव जैसी ���त 

उ�� होने पर नए �सर ेसे 
चुनाव कराए जाने चा�हए। 

हालां�क, ये चुनाव केवल भंग 
लोक सभा के शेष कायर्काल 

के �लए ही होने चा�हए। 

�नवार्चन आयोग उपकरण� क� खरीद के 
�लए पहले से अनुमान लगा सकता है, 
जैसे- EVMs एवं VVPATs, मतदान 

क�म� य� और सुर�ा बल� क� तैनाती, अ� 
आव�क �व�ाएं करना, आ�द।पहले चरण म� लोक सभा और रा� �वधान 

सभाओ ंके चुनाव एक साथ कराने पर �वचार 
�कया जाना चा�हए।

दसूर ेचरण म� नगर-पा�लका और पंचायत चुनाव 
भी लोक सभा व रा� �वधान सभाओ ंके चुनाव� 
के सौ �दन� के भीतर कराने पर �वचार �कया जा 

सकता है।

सुप्रीम कोटर्  के मु� �नणर्य

चुनावी बॉ� योजना म� यह पता नह� चल पाता 
है �क �कसने �कस दल को दान �दया है। अतः 

चुनावी बॉण्ड्स सं�वधान के अनु�ेद 19(1)(a) 
के तहत सूचना के अ�धकार का उ�ंघन करते 

ह�। इस प्रकार, यह योजना असंवैधा�नक है।

राजनी�तक दल� को असी�मत कॉप�रटे 
फं�ड�ग देने क� अनुम�त देने के �लए कंपनी 

अ�ध�नयम म� �कया गया संशोधन 
मनमाना है और यह सं�वधान के अनु�ेद 

14 का उ�ंघन है।

काले धन पर अंकुश लगाने के �लए 
चुनावी बॉ� योजना आनुपा�तक रूप से 

(Proportionally) उ�चत नह� है।

कॉप�रटे और 
राजनी�तक दल� का 
गठजोड़ बढ़ रहा है। 

नकद लेन-देन म� वृ��

अ��धक चुनावी खचर् 
(2024 के लोक सभा चुनाव 
म� करीब 1.35 लाख करोड़ 

रुपये खचर् �कए गए थे)

छोटे राजनी�तक दल� और 
�नदर्लीय उ�ीदवार� के �लए 

चुनाव� म� भागीदारी को रोकता 
है  चुनावी फं�ड�ग से जुड़ी 

�च� ताएं

www.visionias.in8468022022

अहमदाबाद  |  ब�गलुरु  |  भोपाल  |  चंडीगढ़  |  �द�ी  |  गुवाहाटी  |  हैदराबाद  |  जयपुर  |  जोधपुर  |  लखनऊ  |  प्रयागराज | पुणे | रांची32



आगे क� राह

राजनी�तक दल� को 
संवैधा�नक दजार् �दया जा 

सकता है। उदाहरण के 
�लए: जमर्नी 

कानून �ारा दल� के 
भीतर सभी �र� पर 
�नय�मत आंत�रक 

चुनाव अ�नवायर् �कए 
जाने चा�हए तथा दल 
पदा�धका�रय� के �लए 
कायर्काल �नधार्�रत 

होना चा�हए।

नेतृ� संबंधी पद� के �लए 
आंत�रक चुनाव स�म�त 

के मा�म से कराये जाने 
चा�हए। 

राजनी�तक दल� 
को चुनाव के �लए 

रा�/ सरकार �ारा 
फंड देना। 

भारत के चुनाव आयोग 
को सश� बनाना 
ता�क �नयम� का 

पालन न करने वाले 
राजनी�तक दल� का 

पंजीकरण र� करने का 
अ�धकार �दया जाना 

चा�हए।

5.4. राजनी�तक दल का आंत�रक लोकतंत्र (Internal Party Democracy)

राजनी�तक दल� म� आंत�रक लोकतंत्र से दल क� संरचना के भीतर �नणर्य लेने और �वचार-�वमशर् म� दल के सद�� को शा�मल करने 
के �र एवं तरीके का बोध होता है।

सरकार �ारा ग�ठत कई स�म�तय� ने देश म� राजनी�तक दल� के पारदश� तरीके से कायर् करने का प्रबल समथर्न �कया है। इन 
स�म�तय� म� �दनेश गो�ामी स�म�त, तारकंुडे स�म�त और इंद्रजीत गु�ा स�म�त शा�मल ह�। 

राजनी�तक दल (पंजीकरण और कायर्प्रणाली का �व�नयमन) �वधेयक, 2011 का प्रारूप क� द्रीय कानून मंत्रालय के सम� प्र�ुत 
�कया गया था।

इस �वधेयक का उ�े� चुनाव म� भाग लेने वाले राजनी�तक दल� के सं�वधान, कामकाज, �व� पोषण, खात� और लेखा परी�ा 
तथा अ� मामल� को �व�नय�मत करना था। 

राजनी�त के अपराधीकरण पर रोक लगता है 

स�ा म� भागीदारी और �नणर्यन प्र�क्रया के �वक� द्रीकरण को 
सुगम बनाने म� सहायता �मलती है

पाट� फंड का प्रबंधन करने म� पारद�श� ता और जवाबदेही को 
बढ़ावा �मलता है

भाई-भतीजावाद और वंशवाद क� राजनी�त पर रोक

राजनी�त म� भाग लेने और चुनाव लड़ने के �लए समान 
प्र�त�न�ध� सु�न��त होता है

भारत म� दल� के भीतर 
लोकतंत्र का मह�

दलीय नेतृ� म� अ�भजा�वाद

प�रवारवादी, जा�तवाद और धमर् आधा�रत दल� �ारा �वरोध

दल-बदल �वरोधी कानून सांसद�/ �वधायक� को पाट� ��प के 
आदेश� से बांधता है। यह सदन के भीतर �कसी मु�े पर ���गत �र 

पर मतदान को हतो�ा�हत करता है।

राजनी�तक दल� के भीतर चुनाव को अ�नवायर् बनाने का कोई 
कानूनी आधार मौजूद नह� है। 

चुनाव आयोग के पास अपयार्� श��

दल के भीतर लोकतंत्र �ा�पत 
करने से संबं�धत चुनौ�तयां
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राजनी�त का 
अपराधीकरण के बार ेम� 

��तीय प्रशास�नक सुधार 
आयोग ने अपनी चौथी 

�रपोटर् , ‘शासन म� 
नै�तकता’ म� "चुनावी 

प्र�क्रया म� अपरा�धय� क� 
भागीदारी" को राजनी�त 
का अपराधीकरण कहा 

है। 

राजनी�त के अपराधीकरण से संबं�धत मह�पूणर् �ा�यक �नणर्य

भारत संघ बनाम एसो�सएशन फॉर डेमोके्र�टक �रफॉ�र् वाद (2002): सुप्रीम कोटर् ने कहा �क 
मतदाताओ ंको उ�ीदवार� के जीवन से जुड़े कानूनी मामल� के बार ेम� जानने का मूल अ�धकार प्रा� है।

�लली थॉमस बनाम भारत संघ वाद (2013): सुप्रीम कोटर् ने लोक प्र�त�न�ध� अ�ध�नयम (1951) क� 
धारा 8(4) को असंवैधा�नक घो�षत कर �दया था। 

लोक प्र�त�न�ध� अ�ध�नयम (1951) क� धारा 8(4): इसके तहत �कसी मामले म� दोषी ठहराया गए 
सांसद/ �वधायक को अपनी दोष�स�� के �नणर्य के �खलाफ क� गई अपील का �नपटान होने तक पद 

पर बने रहने क� अनुम�त �मली हुई थी। 

प��क इंटर�े फाउंडेशन बनाम भारत संघ वाद (2018): सुप्रीम कोटर् ने राजनी�तक दल� को अपने 
उ�ीदवार� के आपरा�धक �रकॉड्सर् को अपनी वेबसाइट्स, सोशल मी�डया ह�ड� और समाचार-पत्र� म� 

प्रका�शत करने का आदेश �दया था।

राजनी�त के अपराधीकरण का प्रभाव

राजनी�तक दल� का अपराधीकरण

जांच और अ�भयोजन एज��सय� क� कायर्प्रणाली पर 
नकारा�क प्रभाव

भ्र�ाचार का सं�ागत होना एवं �व�ास म� कमी आना

दोष�स�� दर म� �गरावट (देश भर म� कानून-�नमार्ताओ ं
के �खलाफ 5,097 मामले लं�बत ह�)

राजनी�त के अपराधीकरण के कारण

उ�ीदवार� क� जीत क� संभावना (एडीआर क� एक 
�रपोटर्  के अनुसार अ� उ�ीदवार� क� तुलना म� 
आपरा�धक पृ�भू�म के उ�ीदवार� के जीतने क� 

संभावना दोगुनी होती है)

आपरा�धक मामल� म� दोष-�स� होने म� देरी

कानून म� क�मयां: लोक प्र�त�न�ध� अ�ध�नयम, 1951 
क� धारा 8, दोषी राजनेताओ ंको चुनाव लड़ने से रोकती 

है।

चुनाव आयोग क� सी�मत श��यां

राजनी�त के अपराधीकरण को रोकने के �लए �कए गए उपाय

लोक प्र�त�न�ध� अ�ध�नयम, 1951 क� धारा 8(3) के अनुसार, 
कोई भी कानून-�नमार्ता (�वधायक/ सांसद) �जसे कम-से-कम 

दो वषर् के कारावास क� सजा सुनाई गई हो तो वह दोषी ठहराए 
जाने क� �त�थ से सदन क� सद�ता के �लए अयो� माना 

जाएगा। साथ ही, ऐसे ��� को सजा पूरी होने क� �त�थ से 6 वषर् 
तक चुनाव लड़ने से प्र�तबं�धत कर �दया जाएगा।

वेब पोटर्ल: इसे भारतीय �नवार्चन आयोग ने शुरू 
�कया है। इस पोटर्ल पर राजनी�तक दल अपने 
�व�ीय �ववरण ऑनलाइन दजर् करा सकते ह�।

5.5. राजनी�त का अपराधीकरण (Criminalization of Politics)
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आगे क� राह 

दो�षय� के चुनाव पर 
आजीवन प्र�तबंध

हाइ�ब्रड �नवार्चन प्रणाली:  
चुनाव� का आयोजन 75% 

फ�र् पा� द पो� (FPTP) 
�स�म तथा 25% 

आनुपा�तक प्रणाली के 
मा�म से �कए जाने क� 

सलाह दी गई थी। 

झूठा हलफनामा दा�खल 
करने पर दंड

राजनी�तक दल� म� 
आंत�रक लोकतंत्र

आदशर् आचार सं�हता (MCC) 

उ���: इसक� शुरुआत 
सबसे पहले 1960 म� केरल 

के रा� �वधान सभा 
चुनाव� म� क� गई थी। 

MCC से जुड़े संवैधा�नक 
प्रावधान: अनु�ेद 324 
(संसद और रा� �वधान 

सभाओ ंके चुनाव� क� 
�नगरानी करने क� चुनाव 

आयोग क� श��)।

MCC �कन पर लागू होती है: यह 
सभी राजनी�तक दल�, उनके 

उ�ीदवार� एवं पो�ल� ग एज�ट्स, 
स�ारूढ़ सरकार और सभी 

सरकारी कमर्चा�रय� पर लागू 
होती है। 

का�म� क, लोक �शकायत, कानून 
और �ाय संबंधी संसदीय �ायी 

स�म�त स�हत कई �वशेष�� ने 
आदशर् आचार सं�हता को कानूनी 

रूप से बा�कारी बनाने का 
सुझाव �दया है।

5.6. आदशर् आचार सं�हता (Model Code of Conduct: MCC)  

इस सं�हता का कोई कानूनी 
आधार नह� है। साथ ही, 

इनका उ�ंघन करने पर 
दंडा�क उपाय� क� भी कमी 

है। 

�ड�जटल �ेटफॉ�र् 
(फेसबुक, ��टर, आ�द) पर 

MCC के उ�ंघन� को 
�व�नय�मत करने और जांच 

करने के �लए �ापक 
�दशा-�नद�श� का अभाव है।

सरकारी नी�तय� 
क� घोषणा पर 

रोक लग जाना

कम समय तक 
लागू होना

आदशर् आचार सं�हता (MCC) 
के लागू होने से जुड़े मु�े

समय क� पाबंदी: 
�ा�यक कायर्वाही 

म� आमतौर पर 
अ�धक समय लगता 

है। 

आदशर् आचार सं�हता को लागू 
करने के �लए पयार्� �व�ा मौजूद 

होना: पहले से मौजूद अलग-अलग कानून� 
के तहत लागू �कया जा सकता है। 

इसे वैधा�नक दजार् 
देने से सवर्स��त 
यानी आम सहम�त 
क� भावना प्रभा�वत 

होगी। 

�वरोध करने के 
कारण 

www.visionias.in8468022022

अहमदाबाद  |  ब�गलुरु  |  भोपाल  |  चंडीगढ़  |  �द�ी  |  गुवाहाटी  |  हैदराबाद  |  जयपुर  |  जोधपुर  |  लखनऊ  |  प्रयागराज | पुणे | रांची35



आगे क� राह

आदशर् आचार सं�हता के 
उ�ंघन के मामले म� दंड 
देने क� चरणब� �व�ा 

अपनाई जानी चा�हए।

आदशर् आचार सं�हता म� उन 
राजनी�तक दल� के मामले म� 

‘चुनाव �च� (आर�ण और 
आवंटन) आदेश’ के तहत दंड, 

जुमार्ना या कारर्वाई के 
प्रावधान शा�मल होने चा�हए

आदशर् आचार सं�हता के उ�ंघन 
के 72 घंट� के भीतर दंडा�क 

कारर्वाई क� जानी चा�हए।

समय-समय पर समी�ा

चुनाव� म� AI क� 
भू�मका 

पूवार्नुमान करने वाला 
मॉडल बनाना

डेटा का �रयल-टाइम 
आधार पर �व�ेषण

पसर्नलाइ� 
क�ु�नकेशन

सहभागी लोकतंत्र

चुनाव� म� AI से जुड़ी 
�च� ताएं

हेरफेर: AI का उपयोग डीप-फेक 
वी�डयो बनाने, गलत सूचना 
प्रसा�रत करने तथा स� को 

�वकृत करने के �लए भी �कया जा 
सकता है।

�व�नयमन का अभाव

सटीकता और डेटा क� गुणव�ा

साइबर सुर�ा संबंधी क�मयां 
(कै��ज एना�ल�टका �ारा AI का 

उपयोग) 

आगे क� राह 

भारतीय �नवार्चन आयोग (ECI) को सश� 
बनाना: राजनी�तक अ�भयान� म� AI के दरुुपयोग 

को रोकने के �लए 

डीप-फेक का पता लगाने म� नवाचार को बढ़ावा 
देना

अनुकू�लत प्र�त�क्रया: चुनाव� म� AI से संबं�धत 
उभरते खतर� और चुनौ�तय� क� �नरतंर �नगरानी 
करनी चा�हए और उनका सामना करने के �लए 

तैयार रहना चा�हए।

�� �व�नयामक�य फे्रमवकर्  लागू करना 
(उदाहरण के �लए- द�ुचार पर यूरोपीय संघ क� 

आचार सं�हता, 2022)

5.7. आ�ट� �फ�शयल इंटे�लज�स और चुनाव (Artificial Intelligence and Elections)
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मास मी�डया नी�तगत क�मय� को 
उजागर करता है और राजनेताओ ंको 

जनता क� अपे�ाओ ंसे अवगत कराता है। 

उ�ीदवार� क� 
सावर्ज�नक छ�व 
को आकार देना

चुनावी अ�भयान से 
जुड़ी सूचनाओ ंका 

प्रसार

मतदाता �वहार 
को प्रभा�वत करना

चुनाव के मह� पर 
जोर देता है

चुनावी प्र�क्रया म� 
मास मी�डया क� 

भू�मका

आदशर् आचार सं�हता से समझौता

ऑनलाइन 
इको च�बर का 

गठन 

द�ुचार और कंट�ट के 
साथ हेरफेर

�नजता संबंधी 
�च� ताएं और 
मतदाता क� 

व�ु�न� 
(ऑ�े��व) राय 

के �लए खतरा

देश क� संप्रभुता के 
�लए खतरा

चुनाव प्र�क्रया के 
सम� मास मी�डया 

�ारा उ�� 
चुनौ�तयां

भारतीय �नवार्चन आयोग (ECI) ने सोशल मी�डया �ेटफॉ�र् का नै�तक उपयोग सु�न��त करने के �लए �दशा-�नद�श जारी �कए थे।

5.8. मास मी�डया और चुनाव (Mass Media and Election)

आगे क� राह 

आम चुनाव के �लए 
�ै��क आचार सं�हता 

को प्रभावी तरीके से लागू 
करना

�स�वल सोसाइटी समूह� और 
इंटरनेट �ेटफॉ�र् के बीच 

संबंध� को मजबूत करना

डेटा सुर�ा फे्रमवकर्  को 
मजबूत करना

प्रेस काउं�सल ऑफ इं�डया क� 
सलाह का पालन करना: चुनाव 

और उ�ीदवार� के बार ेम� सटीक 
(व�ु�न�) �रपोटर्  देने के �लए 
भारत के चुनाव आयोग, मु� 

�नवार्चन अ�धकारी आ�द के सभी 
�नद�श� का पालन करना चा�हए। 
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�न�� और समय 
पर नगरपा�लका 

चुनाव� क� आव�कता 
��?

‘फ�र्-माइल’ कने�: 
भारत के 4,700 से 

अ�धक शहर� म� 87,000 
से अ�धक पाषर्द ह�

जमीनी �र क� 
सम�ाओ ंका समाधान 

करना

फंड/ �व�-पोषण का 
कुशल उपयोग

नगरपा�लका चुनाव संबंधी 
चुनौ�तयां

समय से चुनाव नह� होना: सुरशे महाजन बनाम 
म� प्रदेश रा� (2022) मामले म� सुप्रीम कोटर् 

के �वशेष �नद�श 

प�रषद के गठन म� देरी

प�रसीमन और आर�ण

मेयर के कायर्काल म� अ�नय�मतता

रा� �नवार्चन आयोग के पास श�� का अभाव: 
सीमाओ ंके प�रसीमन को पूरा करने के �लए 

आर�ण को अ�धसू�चत करने हेतु रा� सरकार� 
पर �नभर्र ह�।

नगरपा�लका चुनाव� म� मतदान प्र�तशत लोक 
सभा और रा� �वधान सभाओ ंके चुनाव� क� 

तुलना म� लगातार कम हो रहा है।

आगे क� राह 

प�रसीमन क� श��: प्र�ेक 
रा� म� वाडर् प�रसीमन और 
आर�ण प्र�क्रया के संचालन 

क� श�� रा� �नवार्चन 
आयोग या एक �तंत्र 

प�रसीमन आयोग के पास 
होनी चा�हए।

सरकार के सभी तीन �र� हेतु 
एक ही मतदाता सूची तैयार 

करनी चा�हए।

रा� �नवार्चन आयोग� को 
सश� बनाना: रा� �नवार्चन 
आयोग� को मेयर, �ड�ी मेयर 

और �ायी स�म�तय� के चुनाव 
म� शा�मल करके सश� 

बनाना 

5.9. नगरपा�लका चुनाव (Municipal Elections)
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एक �स�वल सेवक �ारा पारद�श�ता, द�ता और स��न�ा क� �दशा म� उठाया गया प्र�ेक कदम हमार ेदेश को सुशासन के ल�� के 
करीब लाता है। हालां�क, 21व� सदी म� नाग�रक� के सामने आने वाली सम�ाओ ंके समाधान के �लए �स�वल सेवाओ ंके पुनगर्ठन क� 
आव�कता है। 

�न�षर्

चुनौ�तयां

राजनी�तक दबाव के 
कारण �ाय�ता के मु�े 

पयार्� बु�नयादी ढांचे क� 
कमी

लालफ�ताशाही और 
�नणर्य प्र�क्रया क� धीमी 

ग�त 

सुर�ा से संबं�धत धम�कयां 
(उदाहरण के �लए, आईएएस 
अ�धकारी तुकाराम मुंढे को 

धम�कयां)

6. शासन �व�ा (GOVERNANCE)

6.1. शासन म� �स�वल सेवक� क� भू�मका (ROLE OF CIVIL SERVANTS IN GOVERNANCE)

�स�वल सेवक� क� भू�मका

नी�त �नमार्ण म� सहायक 

सरकार और लोग� के बीच म�व�त�य� के रूप म� कायर् करते ह�।

लोकतंत्र को मजबूत करना (उदाहरण के �लए, �तंत्र और �न�� चुनाव)

समावेशी लोकतंत्र को बढ़ावा देना (उदाहरण के �लए, ट्रांसज�डर समुदाय को मु�धारा 
म� लाने के �लए '�ेकु्र�त' योजना)

क�रयर �ड�ोमैट्स और अधर्-�ा�यक भू�मका के रूप म� म� कायर् करते ह�।

www.visionias.in8468022022

अहमदाबाद  |  ब�गलुरु  |  भोपाल  |  चंडीगढ़  |  �द�ी  |  गुवाहाटी  |  हैदराबाद  |  जयपुर  |  जोधपुर  |  लखनऊ  |  प्रयागराज | पुणे | रांची39



6.2. प्रशास�नक सुधार� के �लए पुनरु�ान योजना
(REVAMPED SCHEME FOR ADMINISTRATIVE REFORMS)

6.3. लोकपाल और लोकायु� (Lokpal and Lokayukta)

लोकपाल और लोकायु� अ�ध�नयम, 2013

इसका उ�े� लोक पदा�धका�रय� के �खलाफ भ्र�ाचार के आरोप� क� जांच 
करना है।

लोकपाल म� एक अ�� और अ�धकतम आठ सद� होते ह�। 

लोकपाल के दायर ेम� प्रधान मंत्री, मंत्री, संसद सद�, ग्रुप A, B, C और D के 
अ�धकारी तथा क� द्र सरकार के अ�धकारी शा�मल।

लोकायु� का अ�धकार �ेत्र मु�मंत्री, मं�त्रय�, �वधायक�, सभी रा� सरकार 
के कमर्चा�रय� पर होगा।

लोकपाल के अ�धकार 
�ेत्र से जुड़े कुछ अपवाद

य�द प्रधान मंत्री के �खलाफ 
भ्र�ाचार का आरोप 

अंतरार्�ीय संबंध�, बाहरी और 
आंत�रक सुर�ा, लोक 

�व�ा, परमाणु ऊजार् और 
अंत�र� से संबं�धत है, तो 

लोकपाल इसक� जांच नह� 
कर सकता है।

�ायपा�लका और सश� बल

योजना के बार ेम�

यह योजना 15व� �व� 
आयोग क� �सफा�रश 

अव�ध के अं�तम दो �व� 
वष� (2024-25 और 

2025-26) म� लागू क� 
जाएगी।

यह योजना अगली पीढ़ी 
के मह�ाकां�ी 

प्रशास�नक सुधार� को 
‘�वक�सत भारत’ क� नई 
आकां�ाओ ंके अनुरूप 

आगे बढ़ाएगी।

योजना का मह�

पारद�श� ता और जवाबदेही 
को बढ़ावा देना। 

प्र�श�ण और �मता 
�नमार्ण को बढ़ाना। 

�नबार्ध सेवा �वतरण क� 
सु�वधा देना। 

नौकरशाही प्र�क्रयाओ ं
को सु�व��त करना।

रा�� के पोटर्� और 
क� द्र सरकार के अ� 
पोटर्� को एक�कृत 

�कया गया है।

नवाचार को प्रो�ा�हत 
करना।

संबं�धत सम�ाएं

एकरूपता का अभाव

संघीय �व�ा को ठेस

ज�टलता और 
नौकरशाही बाधाएं

संसाधन� क� कमी

आगे क� राह

�स�वल सेवक� म� 
�वहारगत प�रवतर्न

समावेशी �शकायत 
�नवारण को बढ़ाना

��तीय प्रशास�नक सुधार 
आयोग क� �सफा�रश�: 

लोक �शकायत 
अ�धकारी क� �नयु�� 
क� जानी चा�हए। अगर 
अ�धकारी समय सीमा 

का पालन नह� करता है, 
तो उस पर आ�थ�क दंड 
लगाया जाना चा�हए।
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लोकपाल और लोकायु� को उन पदा�धका�रय� से �तंत्र होकर काम करना चा�हए �जनक� वे जांच करते ह� और मुकदमा चलाते 
ह�।

�वके�ीकृत सं�ान: उ�चत जवाबदेही तंत्र के साथ एक से अ�धक �वके�ीकृत सं�ान� क� आव�कता है।

रा� �रीय लोकायु�: ‘लोकपाल’ क� तजर् पर रा�� म� ‘लोकायु�’ क� �ापना क� जानी चा�हए। 

आगे क� राह 

6.4 सावर्ज�नक सेवा �वतरण म� प्रौ�ो�गक� क� भू�मका
(ROLE OF TECHNOLOGY IN PUBLIC SERVICES DELIVERY)

�नयु��य� म� देरी 
होना

राजनी�तक प्रभाव �शकायत पर 
�न��यता: लोकपाल 

ने लोक सेवक� के 
�खलाफ भ्र�ाचार क� 
68% �शकायत� का 

�नपटारा �बना �कसी 
कारर्वाई के ही कर 

�दया।

सी�मत श��यां: अपराध क� तारीख 
से 7 साल क� अव�ध के बाद भ्र�ाचार 
के �खलाफ कोई �शकायत दजर् नह� 

क� जा सकती है। 

कायार्�यन संबंधी 
चुनौ�तयां: बजटीय 

आवंटन म� कटौती करना

लोकपाल और 
लोकायु� से 

जुड़े मु�े

वतर्मान म� �तंत्र 
भ्र�ाचार �नवारक 

एज��सय� का अभाव है।

पारद�श�ता और आंत�रक 
जवाबदेही क� कमी है।

भ्र�ाचार क� रोकथाम के 
�लए मौजूदा तंत्र अपयार्� 

है।

CVC आ�द �नकाय� के 
पास प्रभावी श�� नह� है।

आव�कता

इससे नाग�रक� के समय और धन, दोन� क� बचत होती है: उदाहरण: ई-ह�ा�र सेवा ई-ह�ा�र करने क� सु�वधा 
प्रदान करती है।

सरकारी �वभाग� क� द�ता बढ़ जाती है: उदाहरण: वाहन� के डेटा के �लए ‘वाहन (VAHAN) �ेटफॉमर्’।

फज� लाभा�थ�य� तथा लीकेज क� संभावना को काफ� हद तक समा� कर देता है: उदाहरण: आधार काडर् को मनरगेा 
के जॉब काडर् से जोड़ना।

जवाबदेही बढ़ती है तथा भ्र�ाचार कम होता है।

अलग-अलग स्रोत� से प्रा� डेटा को आपस म� जोड़कर बेहतर लोक नी�तय� का �नमार्ण �कया जा सकता है: उदाहरण: 
पैन काडर् तथा आधार काडर् को आपस म� �ल� क करना।

सेवा �वतरण म� 
प्रौ�ो�गक� का 

मह�
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सेवा �वतरण म� प्रौ�ो�गक� के इ�ेमाल से संबं�धत चुनौ�तयां

�ड�जटल �डवाइड (38% 
प�रवार �ड�जटल रूप से 

सा�र ह�)

कुशल कायर्बल क� भी 
कमी है (उदाहरण के 

�लए- ओ�डशा क� �जला 
�ायपा�लका म� 

कमर्चा�रय� क� कमी)

साइबर सुर�ा के सम� 
खतरा

पयार्� �ड�जटल 
अवसंरचना का अभाव 
(केवल 48.6% �जला 
�ायालय प�रसर� म� 

ई-फाइ�ल� ग सु�वधा चालू 
अव�ा म� है)

अ�धकतर सेवाओ ंम� 
आपसी जुड़ाव 

(Interoperability) का 
अभाव है

6.5 �ड�जटल ���गत डेटा संर�ण अ�ध�नयम, 2023
(Digital Personal Data Protection Act, 2023)

�ड�जटल सा�रता को बढ़ावा देना चा�हए, देश म� डेटा सुर�ा बढ़ाने के �लए कानूनी ढांचे का �नमार्ण करना चा�हए, साइबर सुर�ा 
अवसंरचना को मजबूत करना चा�हए तथा सेवाओ ंके आपसी जुड़ाव म� वृ�� करनी चा�हए।

आगे क� राह 

अ�ध�नयम के मु� प्रावधान

�कस पर लागू होगा (Applicability): इसके प्रावधान भारत म� 
�ड�जटल ���गत डेटा क� ‘प्रोसे�स�ग’ पर लागू ह�गे। इसके प्रावधान 

भारत के बाहर �ड�जटल ���गत डेटा क� प्रोसे�स�ग पर भी लागू 
ह�गे, य�द उस प्रोसे�स�ग का उ�े� डेटा का उपयोग करके भारत म� 

व�ुओ ंया सेवाओ ंको उपल� कराना है। 

सहम�त (Consent): डेटा �प्र� �सपल �ारा दी गई सहम�त के बाद ही 
���गत डेटा को प्रोसेस्ड �कया जा सकता है, वो भी केवल वैध उ�े� 
के �लए। हालां�क, डेटा �प्र� �सपल को �कसी भी समय अपनी सहम�त 

वापस लेने का अ�धकार है।

ऐसे मामले �जनम� सरकार क� ओर से कोई सेवा प्रदान क� जा रही 
हो, या �च�क�ा आपात जैसी ���त आए तो “वैध उपयोग” के �लए 

सहम�त क� आव�कता नह� होगी। 

क� द्र सरकार �ारा भारतीय डेटा संर�ण बोडर् (DPBI) के गठन का 
प्रावधान �कया गया है। बोडर् के प्रमुख कायर् ह�: 

�नयम� के अनुपालन क� �नगरानी करना और उ�ंघन के मामले 
म� जुमार्ना लगाना।

प्रभा�वत ���य� �ारा क� गई �शकायत� क� सुनवाई करना।

डेटा �फ�ूशरी के दा�य�: 

डेटा क� सटीकता और पूणर्ता सु�न��त करना,

डेटा ब्रीच या उ�ंघन को रोकने के �लए उ�चत सुर�ा�क उपाय 
करना,

उ�े� पूरा हो जाने तथा कानूनी उ�े�� के �लए इसे बनाए रखने क� 
आव�कता नह� होने पर ���गत डेटा को �डलीट कर देना।  

DPDP अ�ध�नयम, 2023 के बार ेम�

DPDP अ�ध�नयम का मु� उ�े� �ड�जटल ���गत 
डेटा क� प्रोसे�स�ग को �व�नय�मत करना है। इसम� 

���य� के ���गत डेटा के संर�ण के अ�धकार को 
सु�न��त करने का प्रावधान �कया गया है और केवल वैध 

उ�े�� के �लए ही डेटा क� प्रोसे�स�ग क� जाएगी।
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6.6. �सनेमैटोग्राफ (संशोधन) अ�ध�नयम, 2023
{Cinematograph (Amendment) Bill, 2023}

डेटा के सीमा-पार ह�ांतरण को �नयं�त्रत करने के �लए एक तंत्र �वक�सत करना चा�हए, डेटा पोट��ब�लटी का अ�धकार और भुला �दए 
जाने का अ�धकार �दया जाना चा�हए, भारत क� संप्रभुता और अखंडता जैसे श�� को भी �� रूप से प�रभा�षत �कया जाना चा�हए, 
एक बार उ�े� पूरा हो जाने पर या डेटा �प्र� �सपल �ारा ���गत डेटा क� प्रोसे�स�ग के �लए अपनी सहम�त वापस लेने के बाद डेटा को 
हटाने के �लए एक �न��त समय-सीमा तय क� जानी चा�हए।

आगे क� राह 

अ�ध�नयम क� सीमाएं

�नगरानी के ज�रए मौ�लक अ�धकार� का संभा�वत 
उ�ंघन।

ज�टल �शकायत �नवारण प्र�क्रया।

बालक� के क�ाण पर हा�नकारक प्रभाव पड़ता है, 
�जसक� कोई �� प�रभाषा नह� दी गई है। 

'डेटा पोट��ब�लटी के अ�धकार' और 'भूल जाने के 
अ�धकार' का नह� देना।

अ� देश� म� मजबूत डेटा सुर�ा कानून� क� कमी के 
कारण भे�ता।

अ�ध�नयम के बार ेम� 

यह अ�ध�नयम 
�सनेमैटोग्राफ अ�ध�नयम, 

1952 म� संशोधन का 
प्रावधान करता है। इस 

अ�ध�नयम को 
�सनेमैटोग्राफ �फ�� को 
प्रदशर्न हेतु प्रमा�णत करने 

और �सनेमैटोग्राफ का 
उपयोग करके प्रदशर्न� को 
�व�नय�मत करने के संबंध 
म� प्रावधान करने के �लए 

पा�रत �कया गया था।

�न�षर् 

यह अ�ध�नयम �फ� उ�ोग 
के सम� आने वाली मौजूदा 

सम�ाओ ंका समाधान 
करता है। साथ ही, यह नई 

प्रमाणन श्रे�णय� �ारा कंट�ट 
को �व�नय�मत करता है। 

वतर्मान समय म� दशर्क� के 
ओवर द टॉप (OTT) 

�ेटफॉ�र् क� ओर झुकाव म� 
वृ�� को देखते हुए, समाज एवं 
इस उ�ोग क� बेहतरी के �लए 
इनका अभी से ही �व�नयमन 

करना आव�क है।

उ�त डेटा सुर�ा: �ा� 
सेवा उ�ोग हेतु, यह 

संवेदनशील रो�गय� क� 
जानकारी को सुर��त रखना 

मह�पूणर् है।

ईज़ ऑफ डूइंग �बजनेस: यह 
�वसाय� के �लए ���गत 
डेटा का इ�ेमाल करने के 
बार ेम� �� �नयम प्र�ुत 

करता है। 

वै��क �नयम� के अनुरूप: 
अ�ध�नयम �व��ापी डेटा 

सुर�ा �नयम� के अनुरूप है। 

अनुसंधान उ�े�:  वै�ा�नक 
अनुसंधान के �लए छूट प्रदान 

क� गई।

DPDP अ�ध�नयम 
का मह�

संशोधन अ�ध�नयम के मु� प्रावधान

यह अ�ध�नयम ‘UA’ श्रेणी के तहत तीन 
आयु-आधा�रत प्रमाण-पत्र प्र�ुत करता है। ये 

प्रमाण-पत्र ‘UA 7+’, ‘UA 13+’ और ‘UA 16+’ ह�।

‘A’ या ‘S’ प्रमाण-पत्र वाली �फ�� के �लए एक 
अलग प्रमाण-पत्र प्रा� करने क� आव�कता होगी।

ये प्रमाण-पत्र हमेशा के �लए वैध रह�गे।

यह अ�ध�नयम भारत संघ बनाम के. एम. शंकर�ा 
वाद, 2000 म� सुप्रीम कोटर्  �ारा �दए गए �नद�श के 

अनुरूप अ�ध�नयम क� धारा 6(1) को �नर� करता है।

यह अ�ध�नयम �नयम� के उ�ंघन क� ���त म� 
दंडा�क कारर्वाई का प्रावधान करता है। 
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6.7. �सनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) �नयम, 2024
{The Cinematograph (Certification) Rules, 2024}

हालां�क, �सनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) �नयम, 2024 म� प्र�क्रयाओ ंका सु�व��त संचालन और �व�वधतापूणर् प्र�त�न�ध� करना एक 
सकारा�क कदम है, �फर भी स�सर�शप, कंट�ट पर �नयंत्रण आ�द को लेकर �च�ताएं बनी हुई ह�। रचना�क �तंत्रता और सामा�जक 
�ज�ेदारी के बीच बेहतर संतुलन �ा�पत करना प्रमुख चुनौती बना हुआ है।

�न�षर् 

�सनेमैटोग्राफ से संबं�धत �ा�यक �नणर्य

एस. रगंराजन आ�द बनाम पी. जगजीवन राम वाद, (1989): इस मामले म� 
सुप्रीम कोटर् ने कहा �क य�द कोई �फ� आप��जनक नह� है तथा उसे अनु�ेद 
19(2) के तहत संवैधा�नक रूप से प्र�तबं�धत नह� �कया जा सकता है, तो प्रदशर्न, 
जुलूस या �ह� सा क� धम�कय� के कारण अ�भ��� क� �तंत्रता को दबाया नह� 

जा सकता है।

प्रमुख प्रावधान 

CBFC के सद�� का कायर्काल क� द्र सरकार 
�नधार्�रत करगेी। 

अब बोडर् म� एक-�तहाई सद� म�हलाएं ह�गी।

बेहतर द�ता: �फ� प्रमाणन क� प्र�क्रया म� 
लगने वाले समय को कम करके सुधार �कया 

जा सकता है।

प्राथ�मकता के आधार पर ���न�ग का 
प्रावधान: �फ� �नमार्ता को कोई 

ता�ा�लकता महसूस होने पर।

टेली�वजन के �लए �फ� क� श्रेणी म� बदलाव।

ओवर-द-टॉप (OTT) 
�ेटफॉमर् �व�नय�मत करने 

का अ�धकार नह� है।

अ��धक स�सर�शप संभा�वत रूप से 
कला�क �तंत्रता और रचना�क 
अ�भ��� म� बाधा डाल सकती है।

प्रमाणन म� देरी

ऑनलाइन पायरसेी से 
�नपटने म� �वफल

मु�े/ सम�ाएं
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लागू करने म� चुनौ�तयां

अ��धक बोझ तले दबी 
हमारी �ा�यक प्रणाली: 

ऐसे म� पयार्वरणीय �ववाद� 
और मामल� को सुलझाने 

म� भी देरी हो सकती है

प्रदषूणकतार् क� पहचान 
करने म� क�ठनाई

�वकासा�क कायर् और 
पयार्वरणीय कानून म� 

टकराव

पयार्वरणीय प्रभाव� क� 
पहचान करने और उनका 

समाधान करने म� 
क�ठनाई

कमजोर �नगरानी

�ा�यक �नणर्य

मेनका गांधी बनाम भारत 
संघ वाद, (1978): इस वाद म� 
सुप्रीम कोटर् ने माना �क रोग 

और संक्रमण के खतर ेसे 
मु� वातावरण का अ�धकार 

अनु�ेद 21 म� �न�हत है।

एम. सी. मेहता बनाम भारत 
संघ वाद (1987): सं�वधान 

के अनु�ेद 21 के तहत 
प्रदषूण मु� वातावरण म� 

रहने के अ�धकार को जीवन 
के मौ�लक अ�धकार का 
एक �ह�ा माना गया है।

रूरल �ल�टगेशन एंड 
एंटाइटलम�ट स�टर बनाम 

उ�र प्रदेश रा� वाद, 
(1988): इस मामले म� 

सुप्रीम कोटर् ने सं�वधान के 
अनु�ेद 21 के �ह�े के 
रूप म� �� वातावरण 
यानी बेहतर पयार्वरण म� 

रहने के अ�धकार को 
मा�ता दी थी।

वे�ोर �सटीजन वेलफेयर 
फोरम बनाम भारत संघ वाद 

(1996): सुप्रीम कोटर् ने 
माना �क “एह�तयाती 

�स�ांत (Precautionary 
Principle)” और 

“प्रदषूणकतार् �ारा भुगतान 
का �स�ांत (Polluter 

Pays Principle)” व�ुतः 
“संधारणीय �वकास” क� 
अ�नवायर् �वशेषताएं ह�।

6.8. पयार्वरणीय मु�� का सवंधैा�नक�करण (Constitutionalization of Environmental Issues)

हाल ही म�, सुप्रीम कोटर् ने अपने एक फैसले म� यह �ट�णी क� है, �क “जलवायु प�रवतर्न के प्र�तकूल प्रभाव� से संर�ण के अ�धकार” 
को सं�वधान के अनु�ेद 14 और 21 के तहत मा�ता दी जानी चा�हए।

सरकार �ा�यक देरी क� सम�ा से �नपटने के �लए नेशनल ग्रीन �ट्र�ूनल (NGT) जैसी सं�ा बना सकती है। 

जलवायु प�रवतर्न और संबं�धत �च�ताओ ंसे �नपटने और उसे दरू करने के �लए एक �ापक कानून क� आव�कता है। 

पयार्� �व�ीय संसाधन आवं�टत करके सं�ागत �मता को मजबूत करना।

यूरो�पयन कोटर्  ऑफ़ �ूमन राइट्स ने अपने कई फैसल� म� जलवायु प�रवतर्न के मु�� पर सरकार क� �न��यता के �खलाफ आम जन क� ओर 
से कानूनी मुकदम� का समथर्न �कया है। ऐसे उदाहरण �व� �र पर जागरूकता पैदा कर सकते ह�।

आगे क� राह
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मं�दर� को �व�नय�मत करने के �लए संवैधा�नक और सं�ागत ढांचा

अनु�ेद 25(1): 
यह अनु�ेद 

धा�म�क �तंत्रता 
प्रदान करता है। 

अनु�ेद 26: यह 
अनु�ेद धा�म�क 

संप्रदाय� को अपने 
धा�म�क काय� का 
प्रबंधन करने क� 

�तंत्रता प्रदान करता है। 

�ह� द ूधा�म�क और धमार्थर् बंदोब�ी 
(HR&CE): देश म� अलग-अलग 

रा�� ने �वधायी एवं �व�नयामक�य 
फे्रमव�र् लागू �कए ह�। 

�ह� द ूधा�म�क बंदोब�ी आयोग (1960): इस 
आयोग ने यह मत प्रकट �कया था �क 

मं�दर� म� कुप्रशासन को रोकने के �लए 
सरकार का मं�दर� पर �नयंत्रण होना 

आव�क है।

आगे क� राह

मं�दर� को उनके आकार के 
आधार पर तीन श्रे�णय� म� 

वग�कृत �कया जा सकता है 
और मं�दर� को हब एंड 

�ोक मॉडल के आधार पर 
समूहब� �कया जा सकता 

है।

रा�-�रीय मं�दर प्रशासन 
बोडर् का गठन �कया जा सकता 

है। इस बोडर् म� रा� �र के 
अ�धकारी ही शा�मल होने 
चा�हए। इस बोडर् को मं�दर 

प्रबंधन स�म�त (TMC) �ारा 
सहायता प्रा� होनी चा�हए।   

�ेशल पपर्ज �ीकल 
(SPV): मं�दर� के �वकास 
के �लए मं�दर �वकास और 

संवधर्न �नगम (TDPC) का 
गठन �कया जा सकता है।

सव��म प��तय� का पालन: 
भ्र�ाचार क� रोकथाम हेतु केरल म� 

देव�ओम (भगवान क� संप��) क� 
अवधारणा एक आदशर् मॉडल है।

मं�दर� से जुड़े 
�ा�यक �नणर्य

केरल का प�नाभ�ामी 
मं�दर वाद, (2020): 

सुप्रीम कोटर् ने केरल म� 
��त श्री प�नाभ�ामी 

मं�दर से संबं�धत संप��य� 
पर पूवर्वत� त्रावणकोर 

शाही प�रवार को 
शेबैत�शप 

(Shebaitship) अ�धकार 
(मं�दर के प्रबंधन का 

अ�धकार) प्रदान �कया था। 

शेष�ल और अ� बनाम 
त�मलनाडु रा� (1972) 
मामला: सुप्रीम कोटर् ने 
�नणर्य �दया �क �कसी 

मं�दर म� अचर्क (पुजारी) 
क� �नयु�� एक 

धमर्�नरपे� कायर् है तथा 
इन पुजा�रय� (अचर्क�) 

�ारा �कए जाने वाले 
केवल धा�म� क अनु�ान 

ही धमर् का अ�भ� �ह�ा 
ह�।

6.9. भारत म� म�ंदर� का �व�नयमन (Temple Regulation in India)

पंथ�नरपे�ता के �स�ांत का 
उ�ंघन करता है

ऑपरशेनल �ाय�ता म� 
कमी

सां�ृ�तक पूंजी क� हा�न

पयर्टन क� संभावनाओ ंको 
नुकसान

रा� का �नयंत्रण होने पर 
रा� आ�दवासी समुदाय� के 

पूजा �ल� के �व�श�/ अनूठे 
री�त-�रवाज� और परपंराओ ं
के प्र�त संवेदनशील नह� हो 

सकता है।

प� म� तकर्  

सामा�जक सुधार: भेदभाव को 
समा� करके वंशानुगत 

पुरो�हतवाद को चुनौती दी है।

वं�चत वग� का प्र�त�न�ध�: 
उदाहरण के �लए- त�मलनाडु 

ने HR&CE अ�ध�नयम के 
तहत मं�दर के �ासी बोडर् म� 
अनुसू�चत जा�त/ अनुसू�चत 
जनजा�त के प्र�त�न�ध� को 

अ�नवायर् बनाया है।

कुशल मं�दर प्रबंधन।

सामुदा�यक क�ाण।

�वप� म� तकर्  
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7. �ानीय �शासन (LOCAL GOVERNANCE)

7.1. भारत म� अबर्न गवन�स (Urban Governance in India)

भारत म� अबर्न गवन�स को 
प्रभा�वत करने वाली प्रमुख 

चुनौ�तयाँ 

बढ़ती शहरी आबादी: 2050 तक 
शहरी �ह�ेदारी 50% से अ�धक 

होने का अनुमान है।

�ा�नक �नयोजन: 39% 
राजधानी शहर� म� स�क्रय 
�ा�नक योजनाएं नह� ह�। 

74व� सं�वधान संशोधन 
अ�ध�नयम:  �ववेकाधीन भाषा के 
कारण कई प्रमुख प्रावधान रा�� 

के �लए बा�कारी नह� ह�।

नगरपा�लका के पास कम बजट: 
राज� सकल घरलूे उ�ाद के 1% 
से भी कम है, जो ब्राजील के 7% से 

काफ� कम है।

जवाबदेही का अभाव: राजकोट म� 
लगी आग क� घटना पर SIT �रपोटर्  

अ�धका�रय� क� �न��यता को 
उजागर करती है।

लोकल ए�रया �ान और टाउन 
�ा�न�ग ��म

�ाटर् �सटी �मशन

पी.एम. ��नधी योजना

अटल �मशन फॉर �रजुवेनेशन एंड 
अबर्न ट्रांसफॉम�शन (AMRUT) 

�मशन

भारत के शहर� के भ�व� को सुर��त 
करने के �लए 4Es- आ�थ�क �वकास 
(Economic growth), पयार्वरणीय 

संधारणीयता (Environmental 
sustainability), अवसर� और 

सेवाओ ंतक समान पहंुच (Equitable 
access to opportunities and 

services) और लोकतां�त्रक 
सहभा�गता (Democratic 

Engagement) के बीच संतुलन 
बनाने पर �ान क� �द्रत करना चा�हए।

�वक� द्रीकृत �नयोजन

एक �ापक �ड�जटल सावर्ज�नक 
�व�ीय प्रबंधन प्रणाली �वक�सत 

करनी चा�हए।

सावर्ज�नक सेवाओ ंके �लए इंदौर 
नगर �नगम क� प��तय�  को 

अपनाना चा�हए

74व� सं�वधान संशोधन अ�ध�नयम 
आव�क प्रासं�गक सुधार पर आम 
सहम�त बनाने के �लए GST प�रषद 
क� तरह एक उ�-�रीय प�रषद का 

गठन करना चा�हए। 

�व�-पोषण के वैक��क स्रोत 
(नगरपा�लका बॉण्ड्स, पू� 

फाइन��स�ग) 

अबर्न गवन�स म� 
सुधार लाने के �लए 

उठाए गए कदम
आगे क� राह 
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ULBs के �मता �नमार्ण हेतु �कए गए उपाय 

शहरी �ानीय �नकाय� के 
�लए �मता �नमार्ण 

योजना

“शहरी �वकास के �लए 
�मता �नमार्ण” 

प�रयोजना: यह �व� ब�क 
�ारा सहायता प्रा� 

योजना है।

रा�ीय शहरी �ड�जटल 
�मशन (2021) �ु�न�सपल बॉण्ड्स

जवाहरलाल नेहरू रा�ीय 
शहरी नवीकरण �मशन 

(JNNURM)

7.2. शहरी �ानीय �नकाय� का �मता �नमार्ण
{CAPACITY BUILDING OF URBAN LOCAL BODIES (ULBS)}

आगे क� राह 

नगरपा�लका कैडर प्रणाली 
�वक�सत क� जानी चा�हए 
और इ�� �वशेष काय� हेतु 

�व�श� प्र�श�ण भी प्रदान 
�कया जाना चा�हए।

क� द्रीय �र पर �मता 
�नमार्ण के �लए एक अलग 

प्रभाग या प्रको� का 
�नमार्ण

प्र�श�ण सं�ान� को 
मजबूत करना

साझेदारी के ज�रये �मता 
�नमार्ण: उदाहरण के �लए- 
�नवार्�चत प्र�त�न�धय� के 

प्र�श�ण जैसे चु�न� दा काय� 
के �लए गैर-सरकारी 

संगठन� को शा�मल करना।

शहरी �ानीय �नकाय� के 
�मता �नमार्ण से जुड़ी 

चुनौ�तयां

आं�शक ह�ांतरण

संगठना�क �वकास संबंधी रणनी�त का अभाव: 
�ापक कैडर एवं कैडर संबंधी �नयम।

उपयु� कौशल वाले कमर्चा�रय� क� कमी।

�नजी �ेत्रक और नाग�रक समाज के साथ संचार 
के प्रभावी चैनल क� उप���त नह� है। 

ULBS के �लए �मता �नमार्ण 
क� आव�कता ��?

ULBS के �लए सं�ागत भू�मकाओ ंव काय� को 
सु�व��त करना।

भारत के शहरी क� द्र देश के �लए '�वकास के 
इंजन' के रूप कायर् करते ह� और देश क� आ�थ�क 
संवृ�� म� लगभग दो-�तहाई योगदान करते ह�।

�ेत्रीय आकां�ाओ ंको पूरा करने के �लए।

�ाटर् �सटी �मशन, अमृत �मशन आ�द योजनाओ ं
के सफल एवं प्रभावी �क्रया�यन के �लए।
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PRIs के �लए �व� के स्रोत

राज� के आंत�रक/ 
�यं के स्रोत

क� द्रीय �व� आयोग और रा� �व� आयोग से धन का 
अंतरण

अ� स्रोत: �व� ब�क जैसे अंतरार्�ीय 
�नकाय� से �दए जाने वाले अनुदान

7.3. पचंायती राज स�ंाओ ंक� �व�ीय ���त {Finances of Panchayati Raj Institutions (PRIs)}

�न�ध के दरुुपयोग और भ्र�ाचार पर रोकथाम के �लए स� 
�व�ीय जवाबदेही उपाय अपनाने चा�हए। साथ ही, �नय�मत 
और �तंत्र लेखा-परी�ा क� �व�ा करनी चा�हए तथा 

पारदश� �रपो�ट� ग तंत्र �ा�पत करना चा�हए।

SFC का गठन प्र�ेक पांच वषर् म� �कया जाना चा�हए। 

बजटीय आवंटन म� वृ��

 आगे क� राह 

रा� �व� आयोग (SFC) का �नय�मत रूप से गठन नह� �कया 
गया।

PRIs क� राज� और �य पर डेटा क� कमी है इसके कारण 
PRIs के �व�ीय �ा� का आकलन करना काफ� क�ठन 

कायर् है।

भ्र�ाचार।

पंचायत� के �यं के राज� स्रोत सी�मत ह�। इनम� मु� रूप से 
संप�� कर, शु�, जुमार्ना आ�द शा�मल ह�।

PRIs के �व� से जुड़ी चुनौ�तयां
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8. मह�पूणर् अ�ध�नयम एवं �वधान
(IMPORTANT ACTS AND LEGISLATIONS)

8.1. नारी श�� वंदन {सं�वधान (106वा ंस�ंवधान सशंोधन)} अ�ध�नयम, 2023
[Nari Shakti Vandan {Constitution (106th Amendment)} Act, 2023]

अ�ध�नयम के मु� प्रावधान

अनु�ेद 239AA: 
रा�ीय राजधानी 

�ेत्र (NCT) �द�ी 
क� �वधान सभा म� 

म�हलाओ ं
(अनुसू�चत जा�त 

स�हत) को 
एक-�तहाई सीट� पर 

आर�ण प्रदान 
करना है। 

इसम� अनु�ेद 330 
और 332 के तहत 

अनुसू�चत जा�तय� तथा 
अनुसू�चत जनजा�तय� 
क� म�हलाओ ंके �लए 
एक �तहाई सीट� का 

आर�ण भी शा�मल है।

अनु�ेद 330A और 
अनु�ेद 332A को 
जोड़ा गया है: इसम� 
लोक सभा, रा� 
�वधान सभाओ ंम� 

म�हलाओ ंको 
एक-�तहाई सीट� पर 

आर�ण प्रदान 
करना है।

म�हलाओ ंके �लए 
आर�ण इस 

अ�ध�नयम के लागू 
होने के बाद जो 

पहली जनगणना 
आयो�जत होगी, 
उसके आधार पर 

प�रसीमन प्र�क्रया 
पूरी होने के बाद लागू 
होगा, जो 15 वष� के 

बाद समा� हो 
जाएगा

म�हलाओ ंके �लए 
आर��त सीट� का 
आव�धक रोटेशन 
प्र�ेक आगामी 

प�रसीमन के बाद 
�कया जाएगा।

�वधा�यका म� म�हला 
आर�ण क� आव�कता 

�� है?

�वधा�यका म� म�हलाओ ंका कम 
प्र�त�न�ध�: 18व� लोक सभा के �लए 

74 म�हला सांसद चुनी गई ह�।

ल��गक रूप से संवेदनशील लोक 
नी�तयां तैयार करना

�ानीय �र पर आर�ण से लाभ 
(उनके �खलाफ �कए जाने वाले 

अपराध� को दजर् कराने क� प्रवृ�� म� 
उ�ेखनीय वृ�� हुई है।)

राजनी�तक दल� क� पुरुष स�ा�क 
प्रकृ�त। 

सीट� का रोटेशन (संसद/
रा� �वधान सभाओ ंके सद�� 
म� उनके �नवार्चन �ेत्र म� �फर 

से चुनाव जीतने क� 
अ�न��तता)

मतदाता के चयन 
करने के 

अ�धकार पर 
प्रभाव

रा� सभा और 
रा� क� �वधान 

प�रषद� म� 
आर�ण नह�

सं�वधान म� �न�हत 
समानता के �स�ांत के 

�वपरीत है।

म�हलाएं एक जातीय 
समूह क� तरह कोई 

सजातीय समुदाय नह� ह�।

म�हलाओ ंके 
राजनी�तक 

सश��करण पर कम 
प्रभाव (राजनी�तक 

दल� म� आंत�रक 
लोकतंत्र का अभाव)

इस अ�ध�नयम को 
लेकर प्रकट क� गई 

�च� ताएं
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वां�छत प�रणाम प्रा� करने के �लए, �नधार्�रत समय-सीमा के भीतर जनगणना के डेटा का प्रकाशन करना और सं�वधान के अनु�ेद 
82 के तहत प�रसीमन करना मह�पूणर् है। इसके अलावा, �मता �नमार्ण प्रयास� के तहत �ानीय �र पर म�हला नेताओ ंको प्र�श�ण 
और सलाह प्रदान करने म� नाग�रक समाज को शा�मल करने पर �ान क� �द्रत करना चा�हए। 

�न�षर् 

8.2. दरूसंचार अ�ध�नयम, 2023 (Telecommunications Act 2023)

अ�ध�नयम के प्रमुख प्रावधान

दरूसंचार 
अ�ध�नयम, 

2023 ने 
भारतीय 

टेलीग्राफ 
अ�ध�नयम, 

1885 को 
प्र�त�ा�पत 

�कया है। 

दरूसंचार, �ेक्ट्रम, 
उपयोगकतार् जैसी 

�व�वध श�ाव�लय� 
को प�रभा�षत �कया 

गया है। इससे 
�नवेशक� का �व�ास 
बढ़ेगा। साथ ही, ईज़ 
ऑफ डूइंग �बज़नेस 

को भी बढ़ावा 
�मलेगा। 

राइट-ऑफ-वे 
(RoW): यह �बना 
�कसी भेदभाव के 

आधार पर 
सावर्ज�नक/�नजी 

संप�� के �लए 
फे्रमवकर्  है।

सावर्भौ�मक सेवा 
दा�य� �न�ध 
(इसका नाम 

बदलकर �ड�जटल 
भारत �न�ध �कया 
गया है।): इस �न�ध 

का दरूसंचार सेवाओ ं
के अनुसंधान एवं 

�वकास का समथर्न 
करने के �लए 
उपयोग �कया 

जाएगा।  

उपयोगकतार्ओ ं
क� सुर�ा, कोई 

यूजर �व�ापन या 
इसी तरह के कोई 
अ� मैसेज प्रा� 
करना चाहता है 
या नह�, इसके 

�लए यूजसर् से पूवर् 
अनुम�त लेनी 

होगी। इसी तरह 
‘डू नॉट �ड�बर्’ 
र�ज�र तैयार 
�कया जाएगा।

क� द्र सरकार सेवा 
मानक� एवं 

�नयम� के अनुसार 
होने के �लए 

मू�ांकन उपाय� 
को अ�धसू�चत कर 

सकती है।

यह अ�ध�नयम दरूसंचार �ेत्रक म� मौजूद कई सम�ाओ ंका समाधान करने का प्रयास करता है, जैसे- �ेक्ट्रम आवंटन से जुड़े हुए मु�े 
आ�द। इस अ�ध�नयम के कायार्�यन हेतु बहु-�हतधारक दृ��कोण अपनाया जाना चा�हए।

�न�षर् 

अ�ध�नयम से जुड़ी कुछ �च� ताएं

�नजता संबंधी मु�े: संदेश� पर पाबंदी 
और �नगरानी क� अनुम�त देने 

संबंधी प्रावधान का दरुुपयोग �कया 
जा सकता है। इसके कारण डेटा 

लीक जैसे मु�े उ�� हो सकते ह�।

प�रभाषाओ ंम� ��ता का अभाव: 
प्रदान क� गई दरूसंचार सेवाओ ंक� 
प�रभाषा काफ� �ापक है। इसक� 

वजह से इसके दायर ेम� �ाट्सएप जैसे 
ऑनलाइन �ेटफॉमर् भी आ सकते ह�।

प्र�ायो�जत �वधान (Delegated 
legislation): सरकार केवल एक 

अ�धसूचना के मा�म से इस 
अ�ध�नयम म� नए अपराध� को जोड़ 
सकती है, संशो�धत कर सकती है या 

हटा सकती है।
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8.3. ओवर द  टॉप �ेटफॉ�र् का �व�नयमन {Over-The-Top (OTT) Platforms Regulations}

8.4 इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdowns)

रचना�क �तंत्रता और प्र�त�धार् को संतु�लत करते हुए एक �ापक और ग�तशील �व�नयामक�य फे्रमवकर्  �वक�सत करना।

�न�षर् 

ओवर द टॉप (OTT) 
�ेटफॉ�र्

ओवर द टॉप (OTT) 
�ेटफॉ�र् के बार ेम� 

OTT संचार सेवाएं इंटरनेट के ज�रए �रयल 
टाइम म� ��� से ��� को दरूसंचार सेवाएं 

प्रदान करती ह�। इसका उदाहरण है- 
�ाट्सएप और मी�डया सेवाएं (जैसे, 

नेट���) शा�मल ह�।

IT अ�ध�नयम, 2000 के तहत बनाए गए 
सूचना प्रौ�ो�गक� (म�वत� �दशा-�नद�श 

और �ड�जटल मी�डया आचार सं�हता) 
�नयम, 2021 ऑनलाइन प्रकाशक� �ारा 

कंट�ट के �व�नयमन के �लए एक फे्रमवकर्  
�नधार्�रत करते ह�।

क� द्रीय संचार और  सूचना प्रौ�ो�गक� 
मंत्री ने �� �कया �क �ाट्सएप 
जैसी OTT संचार सेवाएं दरूसंचार 

अ�ध�नयम, 2023 के तहत नह� आती 
ह�।

OTT �ेटफॉ�र् का 
�व�नयमन

इंटरनेट शटडाउन

शा�सत 

इसे दरूसंचार सेवाओ ंका �नलंबन “भारतीय टेलीग्राफ अ�ध�नयम, 
1885” के तहत अ�धसू�चत दरूसंचार सेवाओ ंके अ�ायी �नलंबन 
(सावर्ज�नक आपातकाल या सावर्ज�नक सुर�ा) �नयम, 2017 
�ारा शा�सत �कया जाता है।

अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ वाद (2020): इस संदभर् म� �ायालय ने 
�न��ल�खत आदेश पा�रत �कए थे:

इंटरनेट का �नलंबन केवल अ�ायी अव�ध के �लए ही �कया जा 
सकता है।

इंटरनेट को �नलं�बत करने का कोई भी आदेश �ा�यक समी�ा के 
अधीन होगा।

�ा�यक �नणर्य

OTT  �ेटफॉ�र् को �व�नय�मत 
करने क� जरूरत �� ह�?

उपभो�ा संर�ण।

OTT संचार सेवाओ ंका आतंकवा�दय� और असामा�जक त�� 
�ारा दरुुपयोग �कया जा सकता है।

पारपं�रक मी�डया के साथ �न�� प्र�त�धार् को बढ़ावा �मलता है।

राज� क� उ�चत �रपो�ट� ग और कराधान सु�न��त होता है।

OTT �ेटफॉ�र् के �व�नयमन से 
जुड़ी �च� ताएं 

अ��धक �व�नयमन क� संभावना।

उपभो�ा के �लए OTT सेवाओ ंक� क�मत� म� वृ�� हो सकती है।

कठोर �व�नयमन बाजार म� नए OTT �ेयसर् के प्रवेश म� बाधा उ�� 
कर सकते ह�।

एक देश म� एकल �व�नयामक�य के कारण वै��क दशर्क� के �लए OTT 
संचालन को ज�टल हो गया।
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8.5. प्रेस और प�त्रका पंजीकरण (PRP) �वधेयक, 2023
{Press and Registration of Periodicals (PRP) Bill, 2023}

आगे क� राह 

सावर्ज�नक आपातकाल 
और सुर�ा के �लए मापदंड� 

को सं�हताब� करना

इंटरनेट शटडाउन के 
औ�च� का मू�ांकन 
करने के �लए एक तंत्र 
�ा�पत करना चा�हए।

ओवर-द-टॉप (OTT) 
सेवाओ ंके उपयोग पर 
चय�नत रूप से प्र�तबंध 

लगाने के �लए एक नी�त 
बनानी चा�हए।

इंटरनेट को �नलं�बत करने का कोई भी 
आदेश �ा�यक समी�ा के अधीन होगा 
{अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ वाद 

(2020)}

PRP अ�ध�नयम 2023 क� आव�कता �� थी?

पुराने कानून म� पंजीकरण 
कराने क� प्र�क्रया बो�झल 

और ज�टल थी। 

पुराने कानून म� 
कायार्�यन के �र पर देरी 
और कई अ� बाधाएं मौजूद 

थी।

PRB कानून मी�डया के 
बदलते �रूप और गवन�स 
के तरीके के अनुरूप नह� 

था। 

पुराने कानून म� शा�मल दंड 
से जुड़े प्रावधान पूरी तरह से 
�तंत्र भारत और सं�वधान 

के मू�� के अनुरूप नह� थे। 

अ�ध�नयम के बार ेम�: इस कानून ने औप�नवे�शक युग के प्रेस और पु�क पंजीकरण (PRB) अ�ध�नयम, 1867 क� जगह ली है। 

2021 म�, �श�क पात्रता परी�ा म� 
धोखाधड़ी को रोकने के �लए राज�ान 

म� इंटरनेट शटडाउन �कया गया था।

सामा�जक 
अशां�त (2018 म� 
को�ापुर �जले म� 
भीमा-कोरगेांव 

यु�)

रा�ीय सुर�ा
और नाग�रक� क� सुर�ा (क�ीर म� वषर् 

2020 म� इंटरनेट बंद �कया गया था)

लोक �व�ा
(म�णपुर म� चल 

रही नृजातीय 
�ह� सा, 2023)

इंटरनेट शटडाउन 
के �लए उ�रदायी 

कारण

आपदा प्रबंधन: इंटरनेट शटडाउन 
के कारण सूचना के प्रसार म� बाधा 

पैदा होती है। 

मौ�लक अ�धकार� 
पर प्रभाव 

{अनु�ेद 19, 19 
(1) (g)}

आ�थ�क नुकसान: जनवरी 
से जून, 2023 के बीच 

�वदेशी �नवेश के मामले म� 
118 �म�लयन डॉलर का 

नुकसान हुआ था। 

शटडाउन ऑनलाइन 
सेवाओ,ं तक पहंुच 
बनाने म� रुकावट 

डालता है। 
(एजुकेशन, �ा� 

सेवा)

इंटरनेट शटडाउन वं�चत 
समुदाय� को प्रभा�वत करता है 
और अवसर� तक पहंुच म� बाधा 

उ�� होती है।

इंटरनेट 
शटडाउन का 

प्रभाव
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PRP अ�ध�नयम, 2023 वतर्मान �तंत्र प्रेस के युग और मी�डया क� �तंत्रता को बनाए रखने के अनुरूप है। यह अ�ध�नयम �व�ास, 
पारद�श�ता और प्रौ�ो�गक� के ज�रए तीव्रता से तथा अ�धक कुशल तरीके से सेवा प्रदान करने पर जोर देता है। साथ ही, यह �ड�जटल 
गवन�स का भी प्रावधान करता है।

�न�षर् 

PRP अ�ध�नयम, 2023 के लाभ

�ड�जटलीकरण: इसम� 
�प्र� �ट� ग प्रेस से जुड़ी 

जानकारी एक 
ऑनलाइन पोटर्ल के 
मा�म से जमा करने 
क� अनुम�त दी गई है।

प्र�क्रया को तीव्र बनाना: 
यह अ�ध�नयम �कसी 

प�त्रका के प्रकाशक को 
प्रेस र�जस्ट्रार जनरल 

(PRG) के पास 
ऑनलाइन आवेदन 

दा�खल करके।

गैर-अपराधीकरण: 
उदाहरण के �लए- जेल क� 
सजा के �ान पर जुमार्ना 

लगाया जाए।

पंजीकरण र� करने क� 
प्र�क्रया म� आसानी: यह 
प्रेस र�जस्ट्रार जनरल 
(PRG) को पंजीकरण 

प्रमाण-पत्र को 
�नलं�बत/ र� करने का 

अ�धकार देता है।

��ता प्रदान करता है: 
उदाहरण के �लए- �वदेशी 

प्रकाशन के प्र�तकृ�त 
सं�रण इ�ा�द। 
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